
 337  Remunerative  Price  to  PHALGUNA  5,  1904  (SAKA)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Now  :

 +  a  not  there.

 SHRI  SURAJ  BHAN:  Kindly  see

 that  the  Department  does  not  commit

 any  impropriety,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Now,

 Calling  Attention—Mr,  Harikesh

 Bahadur.  Every  day  in  the  Calling

 Attention  he  ४  8९५0४  his  name.

 (4.54  hrs.
 hy

 * (७1.1.  ATENTION  TO  MATTER

 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 Need  to  pay  remunerative  price  to

 sugarcane  growers,  late  cane-crushing

 by  sugar  mills  and  non-payment  of

 price  in  time  to  cane  growers

 ty  हरिकेश  बहादुर  (गोरखपुर)

 उपाध्यक्ष  जी,  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाता  हूं

 ओर  प्रार्थना  करता  हूं  कि  खाद्य  और

 नागरिक  पूति  मंत्री  इस  बारे  में  वक्तव्य

 द

 “गन्ना  उत्पादकों  को  उनके  गन्ने

 का  लाभप्रद  मूल्य  दिलाने  की  भाव-

 यकता,  चीनी  मिलों  द्वारा  गन्ने  की

 देर  से  पिराई  ग्रोवर  गन्ना  उत्पादकों

 को  समय  पर  गन्ने का  मूल्य
 न  दिये

 जाने  के  फलस्वरूप उन्हें  देय  भारी

 बकाया
 राशि  जमा  हो  जाने  तथा

 उनके  लिए.  कठिनाई  उत्पन्न  हो

 जाने  att  इस  संबंध  में  सरकार

 eta  की  गई  कार्यवाही  की  दौर

 खाद्य  आर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  का

 ध्यान  दिलाता हूं  |

 खाद्य  wit  निवारक  पूर्ति  मंह्ञरोंलय  क

 राज्य  मंत्रा  (थो  भागवत  झा  राजद)  :

 आरम्भ  में  मैं  माननीय  सदस्यों  का
 इस ”

 मामले  में  स्थिति  स्पष्ट  करने  को  अवसर
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 देने  के  लिए  शभ्राभारें  व्यक्त  करना

 सरकार  किसानों  के  हितों  की  सुरक्षा

 करने,  ।  का  उत्पादन स्थिर  स्तर  तंक

 बनाए  रखने  के  लिए  उन्हें  पर्याप्त  प्रोत्साहन

 देने  की  आवश्यकता से  पूरी  तरह  .  सजग

 है  परोर  उसने  गन्ना  उत्पादकों  को  लाभ-

 कारी  मूल्य  देने  की  आवश्यकता को  देव

 स्वीकार किया  हैं  |

 केन्द्रीय  सरकार  गन्ना  उत्पादकों के

 हितों,  चीनी  के  उत्पादन  को  स्थिर  स्तर  पर

 बनायें  रखने  की  अ्रावश्यकता और  असंख्य

 उपभोक्ताओं के  हितों  को  ध्यान  में  रखकर

 प्रत्येक  वर्ष  गन्ने  के  सांविधिक  न्यूनतम  मुल्य

 निर्धारित  करती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  निर्धारित  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य

 केवल  एक  न्यूनतम  मृत्य  होता  है
 ।

 केन्द्रीय

 सरकार  यह  नहीं  चाहती  है  कि  गन्ना

 उत्पादकों  को  सप्लाई  किए  गए  गन्ने

 का  खासकर  गन्ने  के  भरपूर  उत्पादन  के

 वर्ष  में  इससे  कम  मूल्य  मिले
 ।

 तथापि,

 गन्ना  उत्पादकों  को  सामान्यतया  वास्तव

 में  जो  मलय  दिया  जाता  हैं  वह  प्रत्येक

 ad  निर्धारित  किए  गए  गन्ने  के  सांविधिक

 न्यूनतम  मूल्य  से  काफी  श्रमिक  होता  है  ।

 चालू  वर्ष
 में  भी  गन्ना  उत्पादकों

 को
 गले  के  घोषित  सांविधिक  न्यूनतम.  मूल्य

 जोकि  8.5  प्रतिशत की  रिकवरी  पर

 13  रुपये  प्रति  बिंदल  है,  की  भ्र पे क्षा

 ऊंचा  मूल्य  मिल  रहा  है
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  82-83  चीनी

 मौसम के  लिए  15  नवम्बर,
 1982

 को

 नियत  दिन  घोषित  किया  है
 कौर

 कुल

 मिलाकर  फैक्ट्रियों  ने  समय  पर  पिराई

 कार्य  शुरु  किया  है.
 ।

 इसमेंਂ  कोई  अनुचित

 विलम्ब  नहीं  हुक्ा  है  जिससे  केन्द्रीय  /राज्य

 सरकारें  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्रवाई  करें  ।

 जनवरी,  फरवरी  प्रौढ़  मार्चे  के  महीनों

 में  गन्ने  की  पिराई  का  कांय  पूरे  जोरों  पर

 होने  से  गन्ने  के  मूल्य  की  बकाया  राशि  का
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 बढ़ना.  लाजमी  है  लेकिन  गन्ना  पिराई

 मौसम  बीतने  पर  गन्ने के  मूल्य  की  बकाया

 राशि  तेजी  से  खत्म  हो  रही  है.  गन्ने

 के  मूल्य  की  देय  राशि  को  भुगतान  कराने

 और  अन्य  संबंधित  मामलों  पर  राज्य

 सरकारों  दारा  कार्रवाई की  जाती  है  ।

 ऐसी  भ्रदायगियां कराने  के  लिए  उनके  पास

 आवश्यक  संगठन  और  अधिकार  हैं  1

 केन्द्रीय  सरकार  स्थिति  पर  निगरानी

 रखती  है  प्रीर  गन्ने  के  मूल्य  के  बकायों

 का  शीघ्र  भुगतान  कराने  के  लिए  समय-

 समय  पर  राज्य  सरकारों  को  निदेश  जारी

 करती है  |  क्योंकि  1981-82कोरिया के  रिकार्ड

 उत्पादन  वर्ष  के  बाद  दूसरा  भरपूर  उत्पादन
 का  नर्ष  आया  है,  इसलिए  मिलों  को

 बहुत  अधिक  मात्रा  में  गन्ने
 की

 पिराई

 करनी  पड़गी  मरौर  कुछ  हद  तक  गन्ने

 के  मूल्य  को  बकाया  राशि  बढ़  भी  सकती

 है  ।  तथापि,  राज्य  सरकारों  को  गन्ने

 के  मूल्य  के  बकायों  का  तुरन्त  भुगतान

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय

 करने के  लिए  कहने  के  अलावा,  केन्द्रिय

 सरकार  अतिरिक्त  बेक  उधार  की  व्यवस्था

 कर,  खुली  बिक्री  की  चीनी  की  निर्मिति

 प्रकिया  के  माध्यम  से  खुले  बाजार  में

 मूल्यों पर  निगरानी  रखकर  यह  सुनि-

 उचित  करने  के  लिए  सभी  पग  उठा  रही

 है  कि  मिलों  की  तरलता  बनी  रहे  ताकि

 वे  गन्ने के  मूल्य  की  बकाया राशि  का

 शीघ्र  भुगतान  कर  सकें
 ।

 थ्रो  हरिकेश  बहादुर  (गोरखपुर)

 मान्यवर,  माननीय  मंत्री  जी  wal  बहुत

 जल्दी  ही  इस  विभाग  में  आायें,  हैं,  इसलिये

 मैं.  उनको  बहुत  कष्ट  तो  नहीं  देना  चाहूंगा
 ।  .

 भरी  भागवत झा  श्राआाद  :
 मैं  बहुत

 कृतज्ञ  हू।

 थी  हरिकेश  बहादुर
 :

 लेकिन  किसानों

 कें  सामने  जों  कष्ट  है.  उसका  विवरण

 FEBRUARY  24,  1983

 etc.  (CA)

 जरूर  उनके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।

 गन्ने  की  खेती  करने  वाले

 समय  तबाही  की  स्थिति  में  हैं  ।
 तौर  पर  तो  सभी  किसान  वह

 भी  उत्पादित  करते  हों  तबाह हो

 हैं  क्योंकि  कभी  बोला  पड़ता  है  तो

 नि!

 हालत  बहुत  खराब हो  गई  है,  लेकिन

 जहां  तक  गन्ने  का  सवाल  है  गन्ने  के

 किसान  को  एक  तो  लाभकारी  मूल्य  नहीं

 मिल  पा  रहा  है,  दूसरे  जो  मृत्य  मिलाना

 4

 चाहिये  वह  समय  से  नहीं  मिल  पाता  है,
 |

 और
 पिछले  वर्ष  का  बकाया  भी  तमाम

 किसानों  का
 इ  भी  कभी  बांकी  है  ।  मेरा  तो

 ज्यादा  अनुमान  था,  लेकिन  मंत्नी  जी

 बतायेंगे  कि  कितना  बकाया  है  ।  मैं  समझता

 हें  कि  पिछले  वर्ष  का  60  करोड़  रु०

 बकाया  है,  लेकिन  मंत्री जी  स्पष्ट  करेंगे

 पिछले  वर्ष  का  कितना  बकाया  है
 ।

 आर,

 सबसे  ् 21  पहलू  यह  है.
 कि  बकाया

 पर  सूद  नहीं  दिया  जाता  जब  कि  यह

 नियम  है
 कि

 बकाया  जो
 भी  हो  अगर

 14  दिन  से  अधिक  हो  जाता  है  तो  उस

 पर  सूद  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 साथ  ही

 किसान  जो  श्रपना  गुड़  बनाता  है  उसकी
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 भी  कीमत  शिर  गई  है  ।  कौर  गन्ने  की

 कीमत  सरकार  द्वारा  जो  निर्धारित  की

 गई  है  वह  इतनी है  कि  जो  सूखी

 लकड़ी  जलायी  जाती  है  उससे  भी  कई

 गुना कम  है  ।

 15.60  hrs.

 सूखी  लकड़ी  जलाने
 के

 लिये  40  50

 रुपये  प्रति  क्विंटल  के  दर  से  मिलती  है

 पौर  भारत  सरकार  गनने  का  मूल्य  17

 रुपये  40  पेसे  प्रति  क्विंटल  निर्धारित

 करती है  ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  त  विंमान

 स्थिति  बनी  रहती  है  तो.  गन्ना  किसानो

 को  कम  से  कम  25  रुपये  प्रति  निवल
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 कें  हिसाब  से  मूल्य  दिया  जानां  चाहिये
 ।

 अब  तो  हमारे  उत्तर  प्रदेश  की  स्थिति  यंह

 ही  रही  है  कि  dea  गवर्नेभेंट ने  गन्ने  का

 दाम  17  रुपय  40  पैसे  प्रति  किवटल

 निश्चित  किया  है  पार  प्रदेश  सरकार  ने

 कहा  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  20  रूपये

 50  बैसे  और  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में

 21  रुपये  50  पैसे  गनने  का  मूल्य  प्रति

 क्विंटल  दिया.  जायेगा  ।  इसका
 नतीजा

 यह  हका  कि  प्राइवेट  सैक्टर
 की

 मिलों

 ने या  शुगर  कार्पोरेशन  की  मिलों  ने

 भी  कहा  कि  हम  तो  परब  17  रुपये  40

 पैसे  से  ज्यादा  दाम  नहीं  देगें
 तौर

 वह

 राज्य  सरकार  पर  दबाव  डालने  लगे
 |

 यहां  तक  हुस्ा
 कि

 हमारे  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश

 की  कुछ  मिलों  ने  तो  किसानों  को
 14

 रुपये  प्रति  क्विंटल  के  हिसाब  से  मूल्य

 दिया  ।  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सर-

 कार  के  मृत्य  में  इतना  बड़ा
 जो  अन्तर  ही

 गया,  इससे  ऐसा  लगा  कि  केन्द्रीय  सरकार

 अपनी  ही  पार्टी  की  राज्य  सरकार  में

 विश्वास नहीं  रखती,  नहीं  तो  इस  प्रकार

 का  मूल्यों  में  अन्तर  होने  की  कोई  संभा-

 बना  ही  नहीं  थी  ।  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार

 ने  बहुत  कम  मूल्य  निर्धारित  किया  जो

 कि  17  रुपये  40  पसे  था  जब  कि  राज्य

 सरकार ने  20  रुपये  50  पैसे  व  21

 रुपये  50  पैसे  रखा  ।  इस  प्रकार  केन्द्रीय

 सरकार  ने  भ्र पनी  ही  राज्य  सरकार  पर

 विश्वास प्रकट  किया  ।

 भारत  सरकार  ने  एक  कमेटी  बनाई

 थी  जिसकी  रिपोर्ट  भ्रखबारों में  पब्लिश

 हुई  है  ।  उस  कमेटी  का  नाम  है  नर-

 सिहरन  कमेटी
 ।

 उस  कमेटी  ने  कहा  है

 fe  पन्ने  का  मूल्य  कम
 किया  जाना

 चाहिये ।

 किया  जाता  है,  किसान जों  गन्ना  उत्पन्न

 करते.  हैं,  उनकों  भ्रमर  डिस् करेज नहीं
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 किया  जाता  है  तो  गेहूं,  धान,  तिलहन
 और

 दालों  का  उत्पादन  कम  हों  जायेगा  ।  किसान

 जिससे इन  चीजों  का  उत्पादन कम  हो

 जायेगा  ।  नतीजा  यह  होगा  कि  यह  तगाम

 चीजें  इम्पोर्ट  करनी  पड़ेंगी ।

 यह  सुझाव  देते  समय  उन्होंने  प्रपने

 तर्क  तो  कुछ  ऐसे  दिये  हैं,  जिस  पर  सोचा

 समझा  जा  सकता है,  लेकिन इस  बात

 पर.  कतई  ध्यान  देने  की  उन्होंने  जरूरत

 नहीं  समझी  कि.  किसान  श्राज  महंगे  रेट

 पर  खाद  वगर  लेकर  गन्ना  पदा  करता  है  ।

 जितने  पैट्रोलियम  प्रोडक्ट्स हैं,  सरकार

 ने  उनकी  कीमतों  में  3  साल  में  5  बार

 वृद्धि की  है  ।  डीजल  के  दाम  झ्र भी  बढ़ा

 दिये.  गये  हैं,  इन्सैक्टीसाइड  कौर  पैस्टी-

 साइड्स  की  कीमतें  काफी  ऊपर  चली  गई  हैं  ।

 बिजली  जो  सिचाई  के  काम  में  कराती  है,

 पानी  जो  नहरों  से  लिया  जाता  है  उनकी

 कीमतें बढ़ा  दी  गई  हैं  ।  कृषि  के  औजारों

 की  कीमतें बढ़ी  हैं  ।  लेकिन  कमेटी  ने

 यह  नहीं  सोचा  कि  श्रगर  हम  इन  चीजों
 की  कीमतों  को  कम  नहीं  करते  या  गेहूं,

 धान,  तिलहन  पोर  दालों  की  फसलों  का  समर्थन

 मूल्य  नहीं  बढ़ाते  तो  कसे  गन्ना  का  मूल्य

 कम  देने  से  किसान  का  लाभ  पहुंचा  सकते

 है ं।

 मगर  किसान  को  लाभ  पहुंचाना  है,

 साथ में  उत्पादन  बढ़ाना  है  तो.  कीमतों

 को  ठीक  करना  होगा  ।  पहली  चींज  यह

 होगी कि  गेहूं,  धान,  दाल,  तिलहन की

 समर्थन  मूल्य.  बढ़ाना  होगा  ताकि  किसान

 mid
 को.  उत्साहित महसूस  करे  और  इन

 चीजों  का  उत्पादन करे  श्रगर वह श्रपने वह  प्रपने

 को  उत्साहित  महसूस  नहीं  करता  है  तो  इने
 चीजों  का  अधिक  उत्पादन नहीं  करेगा  ।

 अगर  गन्ने  का
 भी

 उचित  मूल्य  नहीं  मिलेगा

 तो  वह  तबाह  हो  जायेगा,  जो  कि  स्थिति

 wt  हमारे देश  में  पहले से  ही  है  ।
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 [श्री  झा  हरिकेश  बहादुर ]

 इस  कमेटी  ने  यह  कहा  था  कि  हमें

 तमाम  खाद्यान्न  का  आयात करना  पड़ेगा

 जिससे  कि  हमारे  पूरे  देश के  किसान

 कौर  देश  का.  चीनी  उद्योग.  तबाह हो

 जायेगा  ।  इसके  लिए  किसानों को  इससे-

 टिव  देने  की  जरूरत  है  ।  दूसरी  फसलों

 के  बारे में  भी  उनको  सूझाव  देने  चाहिए

 थे  जो  कि  उन्होंने  नहीं  दिये  |

 पिछले वर्ष  84  लाख  टन  गन्ने का

 उत्पादन  हुआ  था  प्रोर  इस  वर्ष भी  84

 लाख  टन  गन्ने  का  उत्पादन  हुझरा  है  ।

 देश में  एवरेज  कंजंप्पशन  60  लाख टन

 के  लगभग  है  ।  ऐसी  हालत में  अगर

 सरकार को  बुवाई  कम  करवानी थी  या

 गन्ने  का  ठीक  मूल्य  नहीं  देना  था  तो  किसानों

 देर  1

 में  बहुत सी  मिलें  हैं  प्रौर  माननीय  मंत्री  जी

 के  बिहार  में  भी  ऐसी  बहुत  सी  मिलें  हैं

 जिन्होंने  देर  से  पिराई  शुरू  की  है,  जिस  के

 कारण  आज  भी.  किसानों के  खेतों  में  गन्ना

 खड़ा  है  और  इस  बात
 की

 ग्रा शंका  है  कि

 कहीं  इस  साल  भी  गन्ना  खेतों
 में

 जलाना

 कपड़े।  मैं  मंत्री
 जी

 से  विशेष  रूप  से

 अनुरोध  करूंगा--वे  इस
 समस्या

 को.
 देखें

 और  ऐसी  व्यवस्था करें  जिस  से  देर  तक

 श्वानी  मिलों  को  चलाया  जा  .सके,  ताकि

 ‘न्े  को  खेतों  में  न  जलाना  पड़े  |
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 चीनी.  मिलों  का  श्राधुनिकीकरेण

 किया  जाना.  बहुत  आवश्यक है  ।  राज

 चीनी  मिलों  का.  माडर्नाइज़ेशन नहीं  हो  पा

 रहा  है  ।,  इस  लिए  उन  की  पिराई  की

 क्षमता  अधिक  नहीं  है  ।  चीनी  मिलों  में

 आज  जितने  गन्ने  की  पिराई  होनी  चाहिए,

 उतनी  पिराई  वे  नहीं  कर  पा  रहे  हैं,

 जिस  के  कारण  किसाना  के  सामने  संकट

 पैसा  हो  गया है  |

 किसानों  के  बकाये  की  तरफ़  मैं  विशेष

 रूप.  से  श्राप  कਂ  ena  खींचना  चाहता

 हूं  ।  इस  साल  यदि.  गन्ने  के  बकाये का

 भगतान ठीक  ढंग  से  नहीं  हुआ  तो  यह

 बकाया  300  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  सकता

 है  ।  मैंने  प्रभी  हाल  में  एक  अखबार  में

 देखा--जरगर यह  बकाया  इसी.  रफ्तार  से

 बढ़ता  रहा  तो  इस  वर्ष  के  उत्पादन  के  काम

 की  समाप्ति  तक  यह  बकाया  500  करोड़

 रुपये  हो  जायगा ।  लेकिन मेरा  भ्रनुमान

 है--500  करोड़ तो  नहीं,  लेकिन  300

 करोड़  तो  झ्रावश्य हो  जायगा,  क्योंकि

 160  करोड़  या  शायद  175  करोड़  रुपया

 तो  इसी  समय  बकाया हैं  ।

 किसानों को  जिस  समय.  बकाये  का

 भुगतान  किया  जाता  है  तो  उस  के  साथ  उन

 को  सूद  नहीं  दिया  जाता  है,
 जिस

 के

 लिए  गवर्नमेंट  का  काडर  पहले  से  ही  है
 ।

 शुगर-केन.  कण्ट्रोल.  आर्डर,  1966 में

 कहां  गया  है
 -

 “Where  a  producer  of  sugar  0

 his  agent  fails  "10  make  payment

 for  the  sugarcane  purchased  within

 14  days  of  the  date  of  delivery,  he

 shall  pay  interest  on  the  amount

 due  at  the  rate  of  15  per  cent  per
 annum  for  the  period  of  such  delay

 beyond  14  days.”

 इस  काडर में  क्लियरली  लिखा है,  लेकिन

 कोई भी  मिल-मालिक इस  आदेश  का  पालन

 नहीं  करता  है  तथा.  किसानों  का  जो  बकाया
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 रहता  है  उस  पर  सूद  नहीं  दिया  जाता  ॥

 इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  विशेष  रूप

 से  भ्र पोल  करूंगा.  तथा.  यह  मेरा  प्रश्न

 भी  है
 क्य

 वह  इस  बात  को  सुनिश्चित

 करेंगे  कि  जब  भी  किसानों  का  बकाया  वापस

 किया  जाय,  उन  को  सूद  के  साथ  वापस  किया

 जाय  ।  श्राज  तक  जो  प्रेक्टिस  रहीं  है  उस  में

 उन  का  बकाया सुद  के  साथ  नहीं  दिया  जाता

 है  ।  यह  चीज़  खत्म  होनी  चाहिए, इस

 मूंਂ  किसानों का  बहुत  नुक्सान होता  है  ।

 मज़दूरों  का  जो  वेतन  है  वह  भी  कई

 महीनों  तक  बकाया  रह  जाता  है  ।  मिलें

 उन  का  वेतन  समय  से  नहीं  देत!  तथा  यह  भी

 उसी.  प्रकार  बकाया  रहता  है  जिस  प्रकार

 किसानों का.  बकाया  समय  से  नहीं  मिलता

 है  ।  इसलिए  यह  सुनिश्चित किया  जाय

 कि.  मजदूरों का  वेतन  हर  महीने  समय  से
 मिला.  करें

 ।
 अगर

 ऐसा  नहीं  होत।  है,

 तो  मंत्री  जी  से  मेरी  मांग  है  कि  वे  इस

 बात  को  सुनिश्चित करें  कि  मज़दूरों  का

 वेतन
 प्रगर  बकाया  रह  जाता  है  तो  उन्हें

 भी  सूद  के  साथ.  वेतन  दिया  जाय,  जिस

 प्रकार  किसानों  को  उन  का  बकाया  सुद  के

 साथ  दिये  जाने  का  नियम  है  ।

 अरव  में  अन्तिम  सुझाव  रखना  चाहता

 हु-हर  साल  किसानों के  गन्ने  के  खतों  का

 सर्वेक्षण  नहीं  होता है  ।  मान  लीजिये  एकਂ

 वबी  किसी  किसान  ने  10  एकड़  में  गन्ना

 बोया.  और  दूसरे  साल  केवल  दो  एकड़

 में  हीਂ  बोया  ,  तो  दूसरे  साल  भीਂ  उसको

 10  एकड़  की  पर्ची मिल  जाएगी ।  इसी

 तरह  सेअगेर  किसी  किसान ने  पहले

 साल  2  एकड़  में  बोया  है  कौर  दूसरे  साल

 10  एकड़  में  बोथा  है  तो  दूसरे साल  उस

 किसान  को  10  एकड़  के  बजाय  2  एकड़

 की  पर्ची  मिलंगी । इस तरह इस  तरह  से  जो  किसान

 2  एक्कड़  के  बजाय  10  एकड़  की  पर्ची  पा

 जाता @  यह  उसको  ज्यादा  पैदा  करने

 धौले  को  ब्लैक  में  बेच  देता  है  ।  इसलिये

 efc.  (CA)

 मेरा  निवेदन  है  प्रतिवर्ष  किसानों  के

 खेतों  का  सर्वेक्षण  किया  जायगा,  किसने

 कितना  बोया है  उसीਂ  के  अनुसार  उसको

 पर्ची दी  जाए  ।  क्या  मंत्री जीਂ  इसके  लिये

 राज्य  सरकारों  को  निर्देश  देगे ं?

 भ्रान्ति  सुझाव  -शुगर  केत  रिसर्च

 इंस्टीटूट  जगह-जगह  खोले  जाने.  चाहिये

 ताकि  नगर  कम  क्षेत्र  में  गन्ना  बोया जाय

 तो  भीਂ  उससे  प्रतीक  से  अधिक  उत्पादन  हो

 सके,  क्योंकि  उत्पादन  अच्छा  नहीं  होता हैं

 तो  हमें  afin  खेती  गन्ना  बोने  में

 paar  पड़ेगी,  जिस  का  दूसरे  खाद्यान्नों,

 के  उत्पादन  *  पर  प्रभाव  पड़ेगा ।

 इसलिए  प्रगति  किस्म  का  गाना  बोया

 जाए,  उसका  उत्पादन  ग्रसित  हो,  |  इसके  लिए

 ग्रावश्यक है  कि  हमें  जगह-जगह  पर  शुगर

 केन  रिसने  इन्स्टीच्यूट  खोलने  चाहिए
 कौर

 अच्छी  किस्म  के  बीजों  का  उत्पादन  करना

 चाहिए  |

 भरों  भागवत  झा  आजाद  :  उपाध्यक्ष

 महोदय,  इनका  पहला  प्रश्न है  मिलों  की

 तरफ  किसानों  का  कितना  पैसा  बकाया

 है  ?  1981-82  में  28  करोड़  55  लाख

 67  हजार  रूपए  बकाया  थे  ।  कभी  15

 जानवरों  1983  तक  429  करोड  38  लख

 42  हजार  रुपय  की  राशि देय  थी  ।  जिसें

 उन्होंने  15  तारीख  तक  276  करोड़  52

 लाख  53  हजार  रूपए  भेदिया  है  कौर  जो

 बाकी  है,  वह  152  करोड़ 85  लाख  89

 हजार  रुपए ।  जो  फि  टोटल  का  35.6

 प्रतिशत  है  ।  इसका  एक  कारण  यह  भी  है  कि

 जनवरी,  फरवरी  और  मार्च  में  सबसे

 अ्रधिक  गन्ने  कीਂ  क्रशिंग  होतीਂ  हैऔर  गलने  का

 प्रशर  भीਂ  काफी  होता  है  ।  इसलिए  सेब  मिले

 चाहती  हैं  कि  अ्रधिक  से  श्रीधर  गन्ने की  पिराई

 की  जाए  कौर  किसानों  की  तरफ  से  गन्ना  झरा

 भी  रहा  है  ।  इसलिए  इस  वक्त  बकाया  राशि

 काफी  हो  जाती  है,  लेकिन  ज्यों-ज्यों  सीजन

 समाप्त  होने  को  प्राता  है,  त्यों  -त्यों  बकाया  राशि

 कम  होतीਂ  जाती  है।  यह  बात  पिछले

 भ्राककड़ों से  प्रमाणित होती  है  ।



 347  Remunerative  Price  to  FEBRUARY  2,  1983

 [st  भगवत  झा.  आजाद]-

 झपने  एक  बात  यह  भी  कही  कि  गन्ने

 को  मूल्य  कम  निश्चित  हुमा है  ।  यह
 बात

 सही  नहीं  है,  इस  वक्त  इसका  उल्टा  है
 ।

 कमीशनਂ  के  अ्रनुसार  भी
 जो

 सरकार
 ने  मूल्य

 निश्चित  किया,  उसके  बाद  राज्य  सरकार  ने

 'निश्चित  किया,  उसी  के  अ्रनुसार  ही  किसानों

 को  लाभकारी  मूल्य  मिल  रहा है
 |  कठिनाई

 यह  है  कि  यह  बात  जब  आप  केन-गोसा  के

 समर्थन  में  कहते  हैं,  तो  मं  भी  उनका  सम  यन

 करती हुं  ।  लेकिन  एक  बात  आपको भी
 निश्चित

 रूप  से  विचार  करनी  होगी  fe  जब  केन  को

 प्राइस  निश्चित  की  जाए  जो  सारे  चोरी

 उद्योगों  को  इकानामिक  वायबिलिटी  का

 प्रशन  भी  भ्राता  है,  लेकिन  इस  से.  अ्रधिक

 हिन्दुस्तान  के  हजारों,  लाखों  और  करोड़ों

 उपभोक्ताओं  को  चीनी  उचित  मूल्य  पर

 मिलनी  चाहिए  |  इसलिए  कीमत  को  सु-

 निश्चित  करने  के  लिए  कई  प्रसिद्ध  और  प्रमुख

 WET  को  ध्यान में
 रखकर  ही  मूल्य  निश्चित

 किया  जाता  है  ।  अगर  गन्ने  की  कीमत  कम

 मिलती  ह  तो  आपको  मालूम  है  कि  1978-79

 में  गन्ना.  जला  दिया  गया  और  चीनी

 बाजार  में  नहीं  रही  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  उस  समय  चीनी

 सस्ती  थी  ।

 श्र  भगवत  झ।  आजाद:  क्या  कह  रहे  है,

 चीनी  सन्तों  थी  |

 श्री  हरीश  बहादुर  :  उस  वक्त  चीनी

 2.25  रु  ०  किलो  थी  |

 श्री  भागवत  झा  झा  नाद
 :  श्रमिकों मुबारक

 हो  कि  उस  वक्त  चीनी,  1978-79  में,

 सस्ती थी  |
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 feet  भी  पार्टी  भें.  हो,  बहुत  रीजनल

 आदमी हैं  |

 इसलिए  में  कह  रहा  था  कि  अगर  हमले

 कम  कीमत  को  तो  गलता  जल  जाएगा  और

 अगर  हमने  बहुत  अधिक  कोमल  को,  जो

 हमारा  मिनिमम  प्राइस  है  और  $.  5  पर

 रिकवरी  लिक  है,  तो  इतना  ग्रसित  एरियास

 हो  जाएगा  कि  अगर  मिल  को  वायबिलिटी  क

 चैलेंज  किया  जाए  तो  वे  नहों  कर  पायेंगें

 इसलिए  हमलों  बड़ा  बैलेंस  करके  चाहता

 पड़ता  हैं  ।  केन  ग्रोवर,  मिल्स  अर  उपभोक्ता

 तीनों  में  तारतम्य  स्थापित  करना  पड़ता  है  ।

 यदि  तारतम्य  में  कहीं  कोई  एक्टर  इधर-उधर

 हो  जाता  हूँ,  तो  मुसीबत  हो  जाती  है  ।  इसकोਂ

 बहुत  डिटेल  प्रणाली  है,  जिसके  ग्रन्तगत  कीमत

 ठीक  होती  है  |

 15.15  hrs.

 [e.  SPEAKER  in  the  Chair].

 जो  झ्रापने  कीमत  की  बात  कही  है,

 वह  ठीक  है,  ।  उदाहरण  के  लिए  ग्रापने कहा

 fe
 उत्तर  प्रदेश  में,  ईस्ट  यू

 ।  पी  ०
 में  प्रापने

 बताया कि  कीमत  में  फर्क  है  ।  फर्क है  ।

 हमने तो  ईस्ट  पूपी
 में  16

 रू०
 10  पैसे

 प्रति  क्विंटल  तय  किया, उसके  ऊपर  र  'तय

 सरकार  20  रु०  50  पेसे  देती  है  ।  सेन्ट्रल

 पी  में  1  7०  6  अपैंसे  वेस्ट  यू  पी  में  1885

 85
 पसे  हैंयू  पी,  स्टेट  के

 केस
 में  2

 50  पैस ेहैं
 ।  प्रश्न यह  है  कि  जो  कीमत

 हम दे  रहे  हैं, मिल.  वालों  को,  वह  हमारी

 एडवान्स  प्राइस  है  ।  वह  रेश नल ली  बेस्ड

 है।  इसलिए है  कि.  जब  सीजन  सम  प्त

 हो  जाएगा उस  समय  में  अधिक  रिकवरी

 होने  बाद  भागर्व  कामुले  के  ग्रन्तगं त

 में  50-50  प्रतिशत  बैठने  की  बत  है  +

 Janata.
 इससे  उत्तर  प्रदेश  शौर  बिहार  ने.  एक

 कीमत  निश्चित  कर  दी,  वह  उनको

 SHRI  BHAGWAT  JHA  AZAD:  No.
 फाइनल  कोमल  2  ।  जो  कीमतें  उन्होंने

 Anyway,  even  if  he  belongs  to  other  -

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Shri

 ‘Harikesh  Bahadur  never  belonged  to
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 का  यह.  परिणाम  हुआ  है  कि.  आज  बहुत

 अधिक  एरियसे  जमा  हो  रहे हैं  ।

 मैँने  राज्य  सरकारों  से  निवेदन किया  है

 fe  जिस.  तरह  महाराष्ट्र  र  स्थान

 तमिलनाडु  और  केन्द्रीय  सरक
 र.  एपेचे

 प्राइस  देती
 हूँ  और  उसको  रिकवरी

 से  लिकड  करती  हैं,  कृपया  उत्तर  प्रदेश

 शर  बिहार  वालें  बन्ध  उसी  श्राधारी

 चलें  तो.  किसानों  को  कठिनाई  नहीं

 होगी  शर  एरियर्स  भी  नहीं.  रहेंगे
 ।

 बबाते
 अन्छी  होंगे  ।

 में  इस  डिबेट
 के

 #द  भी  उत्तर  प्रदेश  भ्र ौर  बिहार  से  जहां

 “बहुत  अधिक  उपज  ह  भर  जहां  एरियर्स  भी

 सबसे  कृंघधिक  बाकी  है,  कहूंगां  कि  व

 थोड़ा  गुजरात  को,  मह।राष्ट्र  की,  तमिल-

 नाम  और  केन्द्रीय  सरकार  की  साइंटिफिक

 श्रणाली  की  व्यवस्था  करें,  इससे  कल्याण

 कीं भी  व्यवस्था होगी  भोर  एरियर्स  भी

 नहीं  रहेंग े।

 Mig  महोदय  :  मंत्री  महोदय,  श्राप

 एक  काम  करेंगे  कि  लोग  टर्म  प्लानिंग का

 हिसाब  करें  कि  किस  तरह  की  कितनी

 ,धोती  हो  ।  यह  नहीं  रहने  से  किसान आ्राे

 __नहीं
 करेंगे  ।  यह  आपके  एग्रीकल्चरल  विभाग

 St  करना  पड़ेगा  ।

 थ्रो  भागवत  झा  ध्रात्ाद : झापका :  ATH  सुझाव

 हमारे  लिए  मान्य  है  ।  इसके  सम्बन्ध  में

 हम  देखेंगे  कि  हम  क्या.  कर  सकते हैं  ?

 हम  अ्रधिक तो  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 लोंग  टम  पालिसी  भी  निर्धारित  होती

 -ह,  उसके  बारे  में  मेंने  बताया  कि  हम  तीन

 प्रमुख  बातों  को
 ध्यान

 मैं  रखते हैं
 ।  एक

 केन  पग्रोझ्नसे  के  इन्टेस्टका, को,  दूसरे  वाए-

 बिलटी  श्राफ
 द

 मिल्स
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने

 etc.  (CA)

 ये  सारी  सिक  मिल,  भांऊट  डेटिड  मिल

 थीं  ।  इनकी  इकोनोमिक  वाए बिलटी  क्रेश

 हिचकी  थी  ।
 हम  उन  मिलों  को  ऊंपर

 लाने  औौर  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  केन

 श्रोअर्सकी को  इनसे  नुक्सान न॑  हो  ।  इन

 मिलों  के  बंद  होने  से  किसानों  को  नुकसान

 हो  रहा  था
 ।

 उनकी  अब  हम  चलाए  जा

 रहे  हैं  ।  जो  प्राइस  हम  दे  रहे  हैं  वे

 गुजरात.  महाराष्ट्र कीर  तमिलनाडू  की

 नाई  दे  रहे  हैं  जो  सीजन  के  समाप्त

 होने  के  बाद  भागों मामले  के  श्रन्तगंत

 लायेगा  |  लेकिन  जो  राज्य.  सरकारें

 कीमतें  दे  रही  हैं,  जैसा कि  मेंने  बताया कि

 हम  मिनिमम  स्टेच्युटरी  प्राइस  फिक्स

 करते हैं  और  उसको  8.5  परसेंट  से

 लिक  करते  हैं  ।  अगर  8.5  परसेंट से

 01 ।  परसेंट  बढ़  गया.  तो.  उसका

 किसान  को  कुछ  ज्यादा  पैसा...  मिल

 जाता है  ।

 WEIR  महोदय  :  आपकी  कठिनाई  हम

 समझते  हैं  ।  लेकिन  उसके  अ््तर्गत

 जैगरीज  वाला,  जो.  क्शर्स  के  पास  जाता.  .

 है,  उसको  तो  पूरा  पसा  नहीं  मिलता  है।

 जिस  हिसाब से  आराप  सिल स  विधवा

 सकते हैं  ,  उतना  पैसा  उससे  नहीं  मिलता  ।

 दोनों  का  सम्बन्ध  बना  कर  चलें  ।

 थी  मानना  हा  भांा  :  अध्यक्ष

 महोदय,  उन्के  संबंध  में  हम  कीमत  निर्धारित

 नहीं  करते  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  यह

 प्राधिकार  है,  मगर  वे  चाहें  तो  वे  मिनी-

 मम  प्राइस  उन्हें  दे  सकती  हैं  ।  यह

 राज्य  सरकार  को  अधिकार  है,  इसमें  हम

 कुछ  नहीं  करते  हैं।  राज्य  सरकार  मगर

 यह  सोचें  कि  कामत  कम  मिल  रही  है,

 उससे  कठिनाई  होगी  तो  बे  करें  ।

 यह  बात  सही  है
 कि  मिलों के  पास

 लगभग  33  परसेंट  गन्ना  जाता है  ।  बाकी
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 श्री  भागवत झा  अ.  जाद]

 10-12  परसेंट  नगर  सीड  के  लिए  रखा

 जाता  है  तो  शेष  उनकेपास में  जाता  है।

 यह  एक  बहुत  बड़ा  सेक्टर है  जो  राज्य

 सरकारों  के  अन्तर्गत में  ह  ।

 आपने  उत्पादन  के  संबंध  में  कहा |

 पिछले  वर्ष  उत्पादन  84  लाख  टन  चीनी

 को  था  |  इस  साल  हम  उम्मीद  करते हैं

 75कौर  80  लाख  के  बीच  में  होगा ।

 दूसरा  ज्ञापन  देर  से  शुरू  करने  का

 seq  किया  ।  पिछले  साल  इतन।  अधिक  गन्ना

 करा  कि  हमको  मिलों  कों  काफ़ी  देर  तक  चलाने

 के  लिए  कहना  पड़ा  जिससे  कि  सारा

 गन्ना
 श्री  जाए

 ।  इस  वजह  से  जुलाई

 और  मध्य  अगस्त  तक  मिलों  को  चलना

 15  नवम्बर  रखी  गई  कौर  कुछ  मिलों  में

 ट्रैवल  2  या
 3  सप्ताह का  बिलम्ब  हुझा

 है  ।  उससे.  कोई  अधिक  कठिनाई  पदा

 att  हरिकेश  बहादुर:  बकाया  के

 बारे  में  ?

 -ी  भगवत  झा  आजाद  :  बकाया

 के  बारे में  मैंने  बताया है  कि  इसके

 तीन  फैक्ट्स हैं  ।  बकाया का  देना  दिलाना

 क्योंकि  राज्य  सरकारों  के  अ्रन्तगंत  प्राता

 है.  इसलिए  समय-समय पर  हमने  राज्य

 सरकारों को  निर्देश  दिए  हैं  ।  हम  तो
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 हुए  मुख्यमंत्रियों को  लिखेंगे कि  कृपा  करके

 और  बकाया  दुर  करने  की  कोशिश  करें
 ।

 इस  बारे में  जितने  जोश  के  साथ  आपने

 यहां  कहा  है  उतने  ही  जोश  के  साथ  हम
 भी.  लिखेंग े।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  सूद  केसाथ ?

 -

 श्री  भागवत  झा  श्रीराम  :

 दसवे-
 बार  में  मैंने  देखा  है  ।  कभी  तक  ऐसा  नहीं

 gar है  ।  यह  बात  सही  है  कि
 14

 दिन

 में  देय है  ।  इसके  लिए  भो  हम  राज्य

 सरकारों को  लिखेंगे  ।  लेकिन  सबसे  बड़ी

 कठिनाई इस  समय  मूल  की  है  सूद  की  बात

 तो  बाद  में  प्राएगी  ।  इसके  लिए  हम

 बराबर  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 इसके  भ्र लावा  मजदूरों के  वेतन  के

 वारे  में  कहा  गया
 ।

 इसके  बारे  में  मुझे

 नहीं  मालूम,  लेकिन  हम  राज्य  सरकारों के

 मुख्यमंत्रियों को  लिखेंगे  कि  मजदूरों का
 बकाया. अदा  किया  जाए  ।  -

 हों  हकीकत  बहादर :  अध्यक्ष  महोदय,

 गोरखपुर  में  घुघली  मिल है.  वहां  हमेशा

 मजदूरों का  बकाया  रहता  है  .  .  |

 श्र/  भागवत झा  राजद:  मैंने  प्रापक

 सब  प्रश्नों  का  जवाब  दे  दिया  है  ।..

 शो  हरिकेश  बहादुर  :  मेरी  कोस्टा-

 ट्वेंटी में  घुली  मिल  में  हमेशा  पमे

 sx  os  महीने  का  मजदूरों  का  बकाया!
 *

 रहतਂ  है  ।  हड़ताल भी  होती है  ।

 goat  महोदय  :  हमने  श्रीपति

 कठिनाई को  समझते  हुए  इस  सवाल का

 जबाब  देने  के  लिए  कहा  है
 ।  इससे

 गरीब  झ्रादमियों का  भला  होगा  |
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 थी  भागवत  .  हा  आजाद :  ...  माननीय

 सदस्य.  जिस  तरह  से  मुझ  पर
 दबाव

 ..
 डाल

 रहे  हैं  इतने  .  जोर  से  नगर  राज्य
 के

 मुख्य

 मंत्री  पर  .  दबाव  डालें  तो  ..उससे  अधिक  लाभ

 होगा,  क्योंकि.  यह.  उनके.  भ्रधिकार के  त्र

 में  है  ।  .बैसे  मैं  इनकी  तरफ  से  वकालत

 करूगा |

 श्री  हरिकेश  बहादूर :  हम  जिसको

 कहें  उसको  मुख्य  मंत्री  बना  दीजिए  ।

 MR.  SPEAKER:  He  is  equally  res-

 1  ponsible.

 के  भागवत  झा  मरजाद  :  आपने  जो

 संरक्षण  की  बात कही  है,  इसके  सम्बन्ध  में

 भी.  राज्य  सरकार को  लिखेंगे  ।

 थ्रो  बो०  को०  सिंह  :....  (फूल पुर)  :

 अघ्यक्ष  महोदय  ......  ।

 श्र  है रोश  बहादुर  :
 श्रेय  महो-

 दय,  गाडगिल
 जी  झा  गए  हैं

 .  ...  |

 guage  महोदय  :  अच्छा है  बैंठे  हैं  प्राय

 उनके.  दर्शन  कीजिए  ।  जब  तक  श्राप

 तेल  मालि  करके  तयार  हो  जाइए  ।  यह

 बात  ज्यादा जरूरी  है  ।  यह  रोटी  का

 मसला  है  ।

 श्री  हरिकथा  बहादर  :  उसको  आप

 कम  कर  सकते हैं,  वह  श्राप  के  हाथ  में

 है  |

 भ्र?  बीं०  Blo  fags:  अध्यक्ष जी  माननीय

 मंत्री  जी  ने  अपने  बयान  में  सदस्यों  के  प्रति

 आभार व्यक्त  किया  है  ।

 ग्रध्यक्ष  महोदय,  वास्तव  में  आपके

 प्रति  आभार  व्यक्त  किया.  जाना.  चाहिए

 fe  आपने  इतने.  महत्वपूर्ण  .  विषय  को  आाज

 के  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव में  स्वीकार  किया  |

 art.  के  प्रस्ताव  में  जहां  तक  .  गन्ना  किसानों
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 की  समस्याओं का  सम्बन्ध  हैं,  .  इसमें  मुख्य

 रूप  से  तीन  बातें झाती  हैं-।

 एक  तो  यह  है,  किसानों.  को  लाभ-

 कारी  मूल्य  देने  की  श्रावश्यकता है  ।  '

 उन्हें

 वहू  मिलना.  चाहिए
 ।

 दूसरी  बात  यह

 है  कि  चीनी  मिलें  जो  पिराई  प्रारम्भ करती

 हैं,  वह  बहुत  देर  से  प्रारम्भ  करती  हैं  ।

 तीसरी  समस्या  यह  है  कि  चीनो.  मिलों

 द्वारा.  गन्ने  के  मूल्य  का  समय  पर  भुगतान
 स  करना

 |  उसमें  एरियर  बहुत  ज्यादा

 पड़ा.  रहता  है,  दो-दो.  साल  तक  पड़ा  रहता

 wae  के  समन्वित  विकास  के  लिए  यह

 बहुत ही  आवश्यक है  कि  कृषि  का  विकास

 हो  प्रीर  बह  तभी  सम  होगा  जब  किसानों

 को  उनकी  मेहनत  की  अच्छी  कीमत  मिलेगी  ।

 हम  देख  रहे  हैं  कि  कृषि  उत्पादन  करीब-

 करीब  स्थिर  ला  हो  गया  है  शौर  घट

 भी  रहा  है  ।  इसमें  ने  कारणों के

 साथ  यह  भी  एक  प्रमुख  कारण  है  कि

 किसानों का.  उनकी  उपज  का  उचित

 मूल्य  नहीं  मिलता ।  |  राज  इण्डस्ट्री

 यल  रिसेशन  कौर  इकोनामी में  रिसेशन

 की  बात  होती हैं  ।  कम  तो  कहते  हैं  कि

 जब  तक  किसानों  की  और  देश  के  70  फीसदी

 लोगों  की  पर लबे जिंग  पावर  नहीं  बढ़ेगी  ।

 श्री  एवं  राल  ्  री  (निज़ामी-

 बाद)  :
 लेती  की  कीमत  बढ़ाअे  तब  कहीं

 जा  कर  किसानों  को  पेसे  दे  सकते  हैं  |

 श्री  बी०  syo  सि  :  किसानों  की  क्रय

 शक्ति  में  कर  ।  नहीं  होगी  तो  यह
 स्थिति...  पैदा  हो  सकती  है  ।

 किसान  उत्पादन  &  लिए.  तो  चीजें

 खरीदता है  ।  हम  देख  रहे  हैं  कि  उनकी

 कीमतें  बराबर  बढ़ती  जा  रही  हैं  ।

 हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  1980  में

 बिजली  12  रुपये  .  पर.  हार्सी  पावर  थी,
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 श्री  बी०  टी०  सिंह]

 उसक  बाद  नयी.  सरकार गई  उसने  15

 रुपए  कौर  साढ़े  बाईस  रुपये  कर  दी  ।

 इसी  प्रकार  खाद  और  डीजल  के  दाम  भी

 बढ़ ेहैं  ।  किसानों के  उत्पादन  में  जों

 TH  शामिल  होती  हैं  उनक  कीमतें

 बराबर  बढ़ती  जा  रही  हैं।  लेकिन,  किसान

 जो  चीजें  उत्पन्न  कर  रहा  है.  उसकी

 कीमतें  तय  करने  में  सरकार  उसके  साथ

 न्याय  नहीं  कर  रही  है।

 aa  माननीय मंत्री  जी  ने.  गन्ना

 उत्पादकों को  लाभकारी  मूल्य  देने  की

 भ्रावश्यकता  को.  स्वीकार  किया  है,

 लेकिन  श्राप  लाभकारी  मूल्य  देते  नहीं
 |

 अ्क्सर,  एक  बात  का  कंफ्यूजन  हो  जाता

 है  शौर  कृषि  मंत्नी  राव.  बीरेन्द्र  सिह  जी

 भी  कभी-कभी  कर  देते  हैं।  एक  तो  लाभ-

 कारी  मूल्य  प्रो  दूना  समर्थयन  मूल्य  1  दोनों

 को  श्राप  स्पष्ट  करेगे  कि  श्राप  ल  कारों

 मूल्य  दे  रहे  हैं  या.  सेन  .  मूल्य

 दे  रहे  हैं  और  दोनों  में  क्या  अ्रंतर  है।  मैं

 समझता  हूं
 कि

 न्यूनतम  मूल्य  की.  बात

 श्राप  करते  हैं  और  सेन  मूल्य  के  बारें

 में  श्राप  सोचते  हैं  लेकिन  लाभकारी  मूल्य

 किसानों को  नहीं  दे  रहे  हैं।

 अध्यक्ष  जी,  प्रति  व  उत्पादन.  व्यय

 बढ़ता  जा  रहा  है।  पिछले  साल  हरियाणा

 की  सरकार ने  किसानों को  गन्ने  की

 कीमत 22  रुप4  दी  औरस इस  साल

 घटाकर 20  रुपय  कर.  दी.  इसी  प्रकार

 पंजाब  सरकार  ने  23  रुपए  से  घटाकर

 20  रुपए  कर  दी  है।  उत्पादन  व्यय  हर

 साल  बराबर  बढ़ता  रहा  है  लेकिन  गन्ने

 का  दाम  बढ़ाने  की  बजाय  श्राप  घटाते

 चले  जा  रहे  हैं।

 श्री  एस .  राम  गोपाल  नी  शककर

 की  कीमत  गिर  रही  है।

 थी  बडो ति हें:  mit  4.  फरवरी

 के  “फाइनेंशियल  ऐक सप्रेस''  में  निकला  है:
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 कम  करें  ऐसा  होंन  जा  रहा  है।  इसको

 श्राप  स्पष्ट  करें  कि  क्या.  सरकार  का

 कोई  प्रयास  है  कि  गन्ने  की  कीमतें  भर

 कम  की  जायें?

 दूसरी  चीज  गन्ने  की
 पराई

 देर  से  शुरू

 होना  ।  में  पाड़े  देख  रहा  था  महाराष्ट्र

 में  गन्ने  की  मिलें  भ्रक्तुबर  से  शुरू  हो  जाती

 है।  लेकिन  हमारे  यहा  नवम्बर
 या

 दिस-

 ख़बर  में  गन्ना  मिलें  शुरू  होती  ह।  मेरा

 निवेदन  है  कि  हर  तरह  से  प्रयास  होना

 चाहिये
 कि  अक्तूबर क.  प्रथम  सप्ताह में

 क्रशिंग  जरूर  शुरू  हो  जाये  क्योंकि  उसम

 कुछ  गन्ना,  जैसे  रे टुन  कस  हैं,
 उनको

 पहले  .  किया.  जा  सकता  है।.  इससे  ..  यह

 होगा  कि  खेत  जब  छाली  हो  जायेगा  तो

 किसान  दूसरी  फसल  ले  सकेगा.।  कौर  जो

 मिलें  जानबूझ  कर  पेराई  शुरू  नहीं  करती  हैं  यह

 उनका  एक  क्रिमिनल  ऐक्ट  है  जिससे  खेत  खाली

 नहीं  होता  है  गौर  उससे  उत्पादन  में  बाधा

 पड़ती  है।  इसलिये  अक्तूबर  के.  पहले

 सप्ताह  से  क्रशिंग  जरूर  शुरू  हो  जानी

 चाहिये।  सम्भवत  :  होता  यह  है  कि  लेट

 शुरू  होने  से  एक  रश  हो  जाता  है  कि

 जिसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  गन्ने  की

 कीमत  गिरती  है  मा  फिर  किसान  मजबूर

 हो  कर  दूसरी  जगह  कम  दाम  पर  अपना

 गन्ना  बेचता  है।

 आजकल  केन  ग्लट  की  बात  चल  रही

 है।  में  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार

 5,10  सॉल  के  लिये  देश  में  कोई  क्रोध

 पॉलिसी  बनाने  की  बत  सोचेगी  ?  क्योंकि



 ू
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 जिन.  चीजों  .की  हमें  भ्रावश्यंकता नहीं  है

 वह  ज्यादा  हो  रही  हैं  म  जिनकी  जरूरत

 उसमें  भी  खेदे  गया  है,  31  अगस्त

 1982  तक  जहां  उत्तर  प्रदेश  में  40

 करोड़  50  लाख के  लगभग  एरियर्स

 198  1-82  के  थे।  यह  हर  साल  बढ़

 रहे  हे  ।  यहां  तक  कि  1980-81  के  2

 करोड़  60
 लाख  एरिया  थे,  बिहार  में

 1981-82  के  13  करोड़  80  लाख,

 महाराष्ट्र  में
 5

 करोड़  के  करीब  एरियर्स  हैं

 इस  प्रकार  बराबर  एरियर्स  चले  आ  रहे

 हैं।  पिछली  21  फरवरी  को  एक  श्रतारांक्ति

 प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  गया  कि  उत्तर

 प्रदेश में  24  करोड़  73  लाख  से  शरीक

 का  एरियर  बकाया  है  औ  इसमें  से  जो

 सरकार
 की

 या  कोआपरेटिव मिल  हैं  उन

 पर  14  करोड़  57  लाख रु०  एरिया

 का  बकाया है।

 mera  महोदय  :  इस  बात  का  तो

 जवाब  हो  गया  है  कोई  नया  पौइंट  बनाईथे। ।

 श्री  बी०  Bo  fag: जहां  किसान  को

 1  लेना  होता  है  बेक  से  या  कोआपरेटिव

 उसे  इंटरेस्ट  देना  होता  है।  लेकिन

 को  उसके  बकाया.  पर.  कोई

 थ

 ठीਂ

 तो

 135

 ए

 ह

 ग  न

 14

 थ  4
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 maa  महोदय:  कोई  नया  प्वाइंट

 i  ,  यह  तो  हो  गया
 ।

 शुगर

 का.  उलट  है  यानी  इसको  मार्केट  नहीं  मिल

 रहा  है,  इसका  ज्यादा  उत्पादन हो  गया

 है।  इस  पर  भी  कई  कौनसे से
 इस

 Mt  भागवत  झा  आजाद:  :  अध्यक्ष

 महोदय,  3  प्रमुख  प्रश्न  चीनी
 उद्योग

 के

 सम्बन्ध में  हैं  जिनका  विस्तार  से  मैंने  जबाब

 दिया..है  ।.  उन्हीं  तीनों  प्रश्नों  को  प्रोफेसर

 साहब  ने  भी  .  उठाया  है  और  हर  बार  इसमें

 कोई  नकोई  नया  इंफोसिस,  नया  जोर  दिया

 जाता.  रहा  है  जो
 कि

 .  लाज़मी .भी  है  .।

 लाभकारी  मूल्य  के  सम्बन्ध  में,  देर  सें

 पिराई  कौर  देर  से  भुगतान
 के

 सम्बन्ध  में

 बात  कही  गई  है  ।  मैंने  उत्तर दिया  हूं,

 प्रश्नों  को  देखता  है  और  हम  जा  स्टेंचूटरी

 मिनिमम  प्राइस  समर्थन  मूल्य  रखते  हैं,  उसमें

 भी  एक  एलीमेंट  रहता  है  जिसमें  लाभ  का

 my  रहता है  ।  जो स्टैमटरी, जं  मिलियन

 प्रयहर  कमीशन  कहता  है,  उसके  इन्दर  भी

 एक  एलीमेंट
 साफ  प्राफिट है,  यह.  नहीं
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 [st  भगवतਂ  झा  राजद ]

 कि
 समथेन  प्राइस  वह  प्राइस  है  जो  किसान

 की  हानि  पहुंचाता  है
 ।

 क्योंकि  यह  प्राइस

 एग्रीकल्चर  प्राइस  कमीशन  की  सिफारिश  पर

 तय  किया.  जाता  है.  इसलिए  हम  यह

 कहेंगे  कि  किसान  क  राज  देश  में  गन्ने  का

 लॉभकारी  मूल्य  मिल  रहा  है,  बल्कि  कुछ

 राज्यों में  एग्रीकल्चर प्राइस  कमीशन  की

 सिफारिशों  के  बावजूद  भी  कीमतें  ज्यादा

 स्तर  पर  निर्धारित की  गई  हैं,  जहां की

 गई  हैं  वहां  पर  अधिक  भूगतान  भी  देर  से

 हो  रहा. है

 यह  देखना  पड़ेगा कि  जिन  राज्यों

 ने  एग्रीकल्चर  प्राइस  कमीशन कौर  राज्य

 तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्देशों  के  वावजूद

 भी  अपने  यहां  प्राइस  अ्धिक  रखी  है,  उन

 राज्यों  मेराज  एरियर  अधिक  हैं  तुलना में

 महाराष्ट्र,  गुजरात,  तमिलनाडु  वगैरह  के
 ।

 इसलिए  उनको  सभी  यह  मूल्य  मिल  रहा  है
 ।

 इनपुट्स  की  कीमतें  बढ़  रही  हैं
 ।

 इन  पर
 नजर  प्राइस.  कमीशन  कीमतें  तय  करते

 कहीं  ।  इसका  सीधा  सम्बन्ध  एग्रीकल्चर

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  तमाम  चीजों पर

 तो  कृषि  मंत्री  बतायेंगे, मैं  तो  केन  की  बात

 कहूंगा  कि  केन
 का  एरिया कम  नहीं  ह

 Sugarcane  growers  26०
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 है  ।  यह  ऊपर
 ही  जा  रहा है

 ।

 1981-82,  1982-83 में  करीब-करीब

 वहीं  रहा  है--केन कां  एरियर ।  जहां  तक
 देर का.  प्रश्न  है--मैंने उस  का  उत्तर  दे

 दिया है  ।  श्राप ने  महाराष्ट्र का  उदाहरण

 दिया.  कि  वहां  पर  क्लियर है  ।  ऐसी

 बात  नहीं  है  ।  महाराष्ट्र का...  नोबल

 पीरियड.  गन्ने  की  पिराई  शुरू  करने  का

 1  नवम्बर, से  7  नवम्बर  है  ।  1982-

 हठ

 गती  (0 ल

 22

 प्रदान  से  ही  गुर
 कर  दिया था

 श्री  THo  craig  रेहडी
 :

 महाराष्ट्र

 में  18  महीने का  गन्ना  होता है,  जो  श्राप

 के  यहां  नहीं  होता  है
 ।

 श्री.  राम  विलास  पासवान  :  हमारे

 यहां  भी  करा  दीजिए  ।

 श्री  भागवत झा  आाजाद  यह  सप्ली-

 मेरी  हमारी तरफ  से  नहीं  है,  उनकी  तरफ़

 से  है,  मेम्बर-मेम्बर के  बीच  में  है  ।  श्री

 राम  गोपाल  रेड्डी  इस  सम्बन्ध
 में

 विशेष

 जानते  हैं ।

 पक्ष  महोदय  :  इन  का  सम्बन्ध

 केन-ग्रौभ्र्स  से  भी  है  कौर  मिल  वालों  से

 भी  है  ।  ये  मिलो ंके.  विषय में  ज्यादा

 जानते हैं  ।

 थ्रो  भागवत  झा  श्राज:द  :  शुगर की

 कीमतों के  बारे  में  भी  विशेष  जानते  हैं

 मैं  निवेदन कर  रहा  था  कि  जहां तक

 देर का  प्रश्न है,  पिछले साल  उत्तर  प्रदेश

 में  विशेष  कर  इतना  अधिक  गन्ना  पैदा  हुमा

 कि  हम  को  पिराई  देर  तक  करनी  पड़ी
 ।

 उन  को  कहना  पड़ा  कि  श्राप  कौर देर  तक

 काम  करें,
 जुलाई,  तथा  मिड-श्रेवता

 तक

 इस  को  -  गये  ।  उसके  बाद  ATH
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 इसलिए  इस  सीजन  में  कहीं  पर  दो  सप्ताह

 और  कहीं पर  तीन  सप्ताह देर  से  पिराई

 शुरू  हुई  है.
 ?

 लेकिन  इस  से  कोई  हानि

 नहीं...  पहुंची है  ।  जैसे  पिछले
 वर्ष  देर

 तक  .  पिराई  किया  था  तथा  हरिकेश  बहादुर

 जी  ने  भी  कभी  कहा  है  कि  इस  बार

 हम  ख्याल  रखें,  -मन्ना  खेत  में  ही  लगा

 रह  जाय,  उस  की  पिराई  हो,  तो  देर  तक

 भी यह  काम  चलता  रहेगा |

 जहां  तक  शुगर-डीकण्ट्रोल की  बात  है,

 मान्यवर,  मैं  समझ  नहीं  पाया,  श्राप  किस

 पक्ष  में  यह  बात  कह  रहे  हैं  ।  इस  सम्बन्ध

 में  मैं  यह
 कहना  चाहता

 हूं  कि  हम  ने  समूचे

 हिन्दुस्तान  के
 लिए.

 यह  निर्णय  कियाਂ है

 कि  लेवी  शुगर  की  जो  रिटेल  प्राइस है  उस

 को  3  रुपये  75  पैसे से  चरागे  नहीं  बढ़ने  देंगे  ।

 इस  के  बाद  जो  35  परसेण्ट  फ्री-सेल  की  शुगर

 है,  स्वाभाविक  है  उसकी.  कीमत  कुछ

 बढ़ेगी,  क्योंकि उनको  जो  इस  में  माइन्स

 40  हर  क्विंटल पर  घाटा  है,  उस  को

 कहां  से  पूरा  करेंगे  ।  इस  में  श्राप को

 कास्ट  प्राइस  का  देखना  चाहिए,  कास्ट

 am  प्रोडक्शन को  देखना  पड़ेगा  ।  हो

 सकता  है  इस  में  श्राप  औ  हम  कुछ  डीफर

 कर  सकते.  हैं,  लेकिन  अगर  श्राप  कास्ट

 प्रोडक्शन  को  नहीं  देखेंगे,  वायबिलिटी को

 नहीं  देखेंगे  तो  परिणाम यह  होगा  कि  जो

 कीमत  श्राप  तथ  कर  देंगे  वह  कीमत  नहीं

 मिलेगी  ।  आज  उत्तर  प्रदेश में  और

 बिहार  में  जो  एरियर  जमा  हो  रह।  है  उस  के

 पीछे.  यही  कारण है  ।  सरकार की  ऐसी

 कोई
 नीति  नहीं  है  कि  इस  का  डी कण्ट्रोल

 किया  जाय  या.  कीमतों का  पपना  रास्ता

 लेने  दिया  जाय  ।  कीमतों को  वही  रास्ता

 लेने.  देंगे  जो
 3

 रुपये  75  पैसे  सम्पूर्ण  हिन्दु-

 स्तान  में  .लेबी  शुगर  का  है  और  उसी  के

 भ्रनुरूप  .  .  झोपड़-मार्केट में  यह  देखना  होगा

 किया न  काफ़ी  .  ऊपर  चली  जाय  झर  न

 काफ़ी  नीचे  तली  जाय.।  सरकार  की

 यही.  नीति  है  ।
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 भी  राजनाथ  TAHT  शास्त्री  (सीदीपुर )  :

 माननीय  अध्यक्ष  जी,  निश्चय  ही  गन्ना  एक

 समस्या  बन  कर  रह  गया  है  कौर  मंत्री  जीने

 इस  समस्या  में  अपना  सारा  श्रेय-शास्त्र  हम

 लोगों  को  समझा  दिया है  .....

 थो  भागवत  झा  आदि  :

 नहीं  किया  है  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  सारे

 का.  सारा  रथ शस्त्र  डिमाण्ड  सप्लाई,

 भावों  का  ऊपर-नीचे  होना,  सब  आपने

 समझा  दिया  है  ।

 waa  महोदय  :  श्राप  सूरज  को

 दीपक  नहीं  दिखला  सकते  हैं  ।

 थ्रो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्र  :  गन्ने

 का  मूल्य  निर्धारण,  समय  पर  पिराई  का

 न  होना,  किसानों  का  बकाया,  कीमतों

 में  फेर  बदल,  चीनी  मिल  मालिकों  का

 किसान  विरोधी  रिया-विगत  तीन  वर्षों

 में  गन्ने  के  मामले  में  इतना  ज़्यादा  बढ़

 गया  है  कि  जिस  का  कि  वर्णन  नहीं  किया

 जा  सकता  |

 sy  प्यारेलाल  पत्निका  (राबटसंगंज):

 खेत  में  गन्ना  जलान!  पड़ा  था,  उस  की  चर्चा

 तो  कर  दें  |

 थो  राय ताथ  सोचकर  इद्ध /  :  उस

 के  बावजूद  भी  चीनी  तीन  रुपये  किलो

 बिक  रही  थी  |

 थी  प्यारेलाल  .  पथिकों  .:  वह:  पहले

 क।  स्टाक  .  था ।
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 rata  संवाद  देव  (भ्रजसेर ) : :  इन

 के  टाइस में  तो  14  रुपये  किलों  का  भाव

 हो  गया था  |

 st  राजनाथ  सोनकर  '.  शास्त्री  :

 भ्रक्यक  महोदय,  राज  इतने  रिकार्ड  उत्-

 पादन  के  बाद  भी  हम  देख  रहे  हैं  कि

 चीनी  मिलों  के  बाहर  एक  मला  लगा

 ga  है,  तोल  केन्द्रों  पर  भारी  भीड़  जमा

 ._  है
 ।

 सरकार  एक  कौर  कहती  है  कि

 जैसा  कि  अभी  मेरे  पूर्ववक्ता  ने

 कहा  कि  लकड़ी  का  भाव  गन्ने  के  भाव

 की  अपेक्षा  ज्यादा  है  ।  कल  ही  हमने

 लकड़ी  खरी दं वाई  थी,  जो  कि  80  रु०

 प्रति  क्विंटल  है,  लेकिन  पकनी
 का

 मूल्य  20

 क०  प्रति  क्विंटल  है  भर  कहीं-कहीं  पर

 21  to  भी  है  ।

 श्री  एस०  राम  Tis  रेड़ी  20

 रु०  तो  बहुत  अच्छा  भाव
 है

 ।

 sty  राजनाथ  सुनकर  शास्त्री  :

 मान्यवर,  इसमें  बहुत  सी  समस्या  हैं,

 जिनको  में  चाहता  हूं  कि  बहुत  संजीदगी

 के  साथ  लिया  जाना  चाहिए  ।  इस  वर्ष

 उत्तर  प्रदेश  में  मिलें  तीन  सप्ताह  देर

 से  चली  हैं,  लेकिन  मंत्री  जी  ने  जवाब  में

 कहा है  कि  कहीं  एक  सप्ताह  कौर  कहीं

 पर  दो  सप्ताह  देर से  चली  हैं,  इससे

 कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  है
 ।

 में  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  इससे  इतना  बड़ा  फर्क

 पड़ा  है  कि  किसानों  की  श्री-व्यवस्था

 काफी  खराब  हो  गई  है  1  उदाहरण के

 रूप  में  एक  भ्रखबार  की  कटिग  से  पता

 चलता  है  कि  मिलों  ने  पंचियों  की  व्यवस्था

 चारू  की  है
 ।  इस

 म्रखबार  में  छपा  है-
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 “चीनी
 मिलों

 के  सूतों  के  भ्रनुसार देश  में

 चीनी  का  उत्पादन  रिकार्ड  होंने  से  इसके

 बाहर  भाव  काफी  कम  हुए  हैं  कौर  सह-

 कारी  समितियों  द्वारा दी  जाने  वाली

 परियां 150  रु०  से  200  रु०  में  बिक

 रही  हैं।  इन्हीं  सूत्रों  ने  बताया  है  कि

 पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  में  व्यापारियों ने

 गन्ने
 की

 पियों
 की  सट्टा  बाजारी  शुरू

 कर  दी  है  ।  व्यापारी  किसानों  से  बेनामी

 पर्चियां  खरीदकर  प्रापस  में  खरीदारों  क्त

 कर  रहे  हैंਂ  ।  पियो ंके  इतने  बड़े  धन्धों

 का  कारण  एक  ही  है
 औी

 वह  है  मिलों

 का  देर से  चलना  |  मान्यवर, यह  तो

 एक  छोटा  सा  प्वाइंट  था,  इस  विषय

 पर  तो  हम  बाद  में  भ्रायेंगे । पांच-छ: ।  गान-क:

 कठिनाइयां  हैं,  जिनके  बारे  में  मं  चाहता

 हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  श्र  से  आप

 उत्तर  प्रदेश  सरकार, बिहार  सरकार,  पंजाब

 सरकार  को  लिखें  ।  लेकिन  सबसे  बड़ी  बात

 यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  संवैधानिक  न्यूनतम

 मूल्य  की
 बात  करती  है

 ।
 पपने  झपने

 व्यान  में  भी  संवैधानिक  न्यूनतम  मूल्य  की

 बात की  है  ।  1980  में  इंडियन मिल्स

 एसोसिएशन  ने  15  to  प्रति  क्विंटल

 गलने  के  मूल्य
 की

 सिफारिश  की  थी  ।  प्रधान

 मंत्री जी  ने  1980  में  दो  जगहों  पर

 भाषण  दिए-एक  पंजाब  में
 श्र  दूसरा

 बिहार  में-वहां  पर  उन्होंने कहा  था  कि

 न्यूनतम  प्राइस  16  रू०  प्रति  क्विंटल होनी

 चाहिए ।

 15.49  hrs.

 [SHrt  CHINTAMANI  PANIGRAHI  in  ट

 Chair].

 भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मिल  संघ

 ने  भी  केन्द्रीय  सरकार  से  सिफारिश  की

 थी
 कि  गन्ने  का  न्यूनतम  मूल्य  बहुत

 कम

 है।  इसे  कम  से  कम  16  से  17  रू०
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 मांग  करती  श्री  रही  हैं.  कि  इसका  मूल्य

 20
 ।०

 के  असा पा सं.  बढ़ाया.  जाए
 ।

 में

 सरकार  से...  स्पष्ट  जानना  चाहता  हूं.  -  कि

 सरकार  का  इसके  बारे  में  क्या

 न्यूनतम  मूल्य,  जो  कि  8.5 प्रतिशत की

 रिकवरी पर  13  रू.  प्रति  क्विंटल  है,

 की  म्पेका  ऊंचा  मूल्य  मिल  रहा.  है।

 म
 यह  आपसे  पूछना  चाहता  हूं

 ।
 एक

 मेरी  सवाल  है  कि  श्राप  13  रू  सांविधिक

 मूल्य  कह  रहे  हैं  जबकि
 आराज

 से  दो.
 साल

 पहले  प्रधान  मंत्री  ने  स्पष्ट  रुप  से  कहा  था

 कि  16  रु०  न्यूनतम  प्राइस  होगी
 ।  दूसरे

 मने  प्रभी  बताया  कि  राज्य  सरकारें  ।

 16,  18  और  23  रुपये  कि्चिंटल  तक

 न्यूनतम  मूल्य  देने  को  कहू  रही  हैं।  श्रापका

 न्यूनतम  मूल्य  13  रुपये है  ।  श्राप  स्पष्ट

 उत्तर  दें  कि  श्राप  यह  मूल्य  चरागे  बढ़ाना

 चाहते  हैं,  क्या  साल  के  बाद  यही  मूल्य

 रहेगा  या  क्या  भागे  श्राप  इसको  घटायेंग?

 क्या  करेंगे श्राप  ?

 म  आपके  सामने  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 करने  जा  रहा  हूं  जिसमें  इस  मूल्य
 को

 घटा  देने  को  बात  कही  गयी  है।  मान्यवर,

 एक  भारतीय  गन्ना  विकास  परिषद् है  ।

 उसने  गन्ने  प्रीर  उसक  उत्पादकों  के  मामले

 में  स्थायित्व  लाने  के  उद्देश्य  से  अपने

 कुछ  सुझाव कुछ दिन कुछ  दिन  पहले  दिये  थे
 ।

 हमें  इन  सुझावों  को  देख  कर  थी  काफ!  चिता

 है।  इस  बारे  में,  बहुत  पच्छे  कग  से

 श्राप  से  जानना  चाहूंगा  ।  यदि  म  श्राप

 इस  संबंध  में  राज  न  बता  सक  तो

 बाद  में  अपने  मंत्रालय के  द्वारा  हमको

 जानकारी भेज  दें  |

 राष्ट्रीय  गन्ना  [व
 चीनी

 .  अधिकरण

 की  स्थापना  करने.  कीं.  भारतीय  कृषि

 गन्ना  विकास  परिषद  ने.  आपके.  सामने

 etc.  (CA)

 सिफारिश
 की  है.  ।  उसका  कहना  है.  कि

 चीनी,  गुड़,  खांडसारी के  लिए  गन्ने  की

 पिराई  होती  है,  उसके  भंडारण,  विपणन

 are  कराधान  शादी  पर  हम  को  गंभीरता

 पूर्वक  विच।र  करना  है।  इस  समय  गन्ने

 के  उत्पादन
 की

 जो  स्थिति  है,  उसमें  यह

 भ्राबश्यक हो गया है।'' हो  गया  है।'

 इसके  लिए  उन्होंने  कहा  है
 कि  यह

 दगा  st & fF  पदतल  अरि  वे

 ह

 ा

 फे

 rage
 कि  गन्ने  में  से  कैसे  चीनी  ज्यादा  निकले

 उसकी  किस्मों  शादी
 इन  सारी  बातों,

 को  देखते  हुए  भारतीय  कृषि  गन्ना  विकास

 परिषद्  ने  सुझाव  दिया  था  कि  एक  अधि-

 करण  की  स्थापना  की  जाए  ।  श्राप  हमें

 यह  बताएं  कि  क्या  इस  प्रकार  के  किसी

 अधिकरण  की  स्थापना  करने  का  सरकार

 का  इरादा  है  ?  यदि  सरकार  इस  प्रकार

 का  श्रमिक  स्थापित  क.ने  जा  रही  है

 तो  उसका  क्या  स्वरूप  होगा  ?

 मान्यवर,  गत  बर्ष  चीनो  उद्योग  में,

 ATT  अथ शास्त्र  के  अनुसार,  550  करोड़

 रुपये  का  घाटा  हुमा  ।  भारती4  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  महासंघ ने  गन्ने  कौर  चीनी  की

 सफाया  पर  एक  दूसरा  अनुसंधान  कराया  |

 मनी  उसकी
 रिपोर्ट  देखी है।

 उसमें.  उन्होंने

 लिखा  है,  जसा  कि  म  आपसे  कह  रहा

 था  कि  उन्होंने  जो  सर्वेक्षण  कराया  है

 उस  सर्वेक्षण  के  यह  सरिपाम  wa  हैं

 कि  मूल्य  बढ़ने  से  गन्ने  का  उत्पादन  बढ़

 गया  है।  यानी  जो  आपने  न्यूनतम  प्राइस

 निर्धारित  की  उस  से  गन्ने  का  उत्पादन

 बढ़  गया  ।  सरकार  द्वारा  चीनी  का  कोटा

 बढ़ाने से  चीनी  का  दाम  घट  गया है  ।

 यह.  आपके  भारतीय  वाणिज्य,  उद्योग

 महासंघ  के  बे क्षण  को  रिजल्ट  है।  उसके
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 [at  cate  सो।कर  शास्त्री]

 रिजल्ट  के  भ्रनुसार  गन्ने  के  उत्पादन  में

 बृद्धि  हुई  है।

 अध्काक  राज्य  सरकारें  केन्द्र  द्वारा

 निर्धारितਂ  न्यूनतम  मूल्य  से  ज्यादा  मूल्य

 गन्ने  का  दे  रही  है  ।यह  इससे  कहा  गया

 है  कि  किसानों  का  भुगतान  निर्धारित  मूल्य

 पर  किया  जान।  चहिए  wre  अतिरिक्त

 रुपया  उसका  बैकों  में  जमा  कर  दिया

 जाना  चाहिए  ।  हमारे  पास  इसकी  कटिंग

 है।  यदि  ma  चाहेगे  तो  इको  में  प्रापक

 दे  दूंगा  ।  इससे  जो  हमेंने  समझा  है,  केन्द्र

 न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करत  हे  :

 जो  कि  13  रुपये  है।  उत्तर  प्रदेश  ,पंजाब

 और  हरियाणा  सरकारों  ने  18  से  ले  कर

 21  रुपये  तक  मूल्य  निर्धारित  किया
 है

 ।

 अब  13  रुपये  श्र  21  रुपय ेके  बीच

 का  मूल्य  बैंकों  में  जमा  फर  दिया  जाए ।

 में  नहीं  समझता  कि  इम  कार्यवाही  का

 क्या  परिणाम  होंगा ?  इसलिए  हम  कों

 चिंता है  ।  इसलिए इ  से  हमने  रखा है  |  सरकार

 इस  पर  बिचार  करने  का  आश्वासन  भी

 दे  चुको  है  ।  भारती  वाणिज्य,  उद्योग

 महासंघ के
 इस  अनुसंधान  पर  में  जाना।

 चाहता हैं  कि  इस  पर  श्राप  कपा  कार्यवाही

 करने  जा  रहे  हैं  ।

 अंत  में  थे  दो-चार  प्रश्न  दत्त  प्रदेश

 बिहार  और  पंजाब  के  किसानों  को  कभी-

 नाइयों  के  संबंध  में  पूछना  च  हूंगा

 कि  सरकार  इत  संबंध  में  कार्यवाही

 करे  |

 जेता  कि  अभी  a
 पहले  “बताया  है

 कि  करोड़ों  रुपे  को  सट्टेबाजी  केवल

 पर्ची  पर  हो  गई  है  ।  यह  अजीब  सी

 स्थिति  है,  इसको।  aie  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिए  |

 fait  पर  जो  लगन  बजाय।  है

 उसकी  क्यू लीं  को  जा  रहो  है  ।  उनको

 कुड़को,  नौज
 मी  कौर  गिरफूंतारी  को  जा
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 रही  है।  किसानों ने  अपना  गन्ना  मिलों

 को  wa  दिया  है  भौर  मिलों पर  उनका

 रुपया  बकाया  है  ।  प्र्छा  हो  यहीं  उनकों

 घुड़कियां  श्र  नीलामियों न  करके  मिलों

 से  यह  पता  ले  लिया  जाए  जो  फ्ितानों  का

 जमा  है  ।  इस  संबंध में  बिजनौर  शर

 मथुरा की  सूचनाएं  हमें
 मिली

 हैं.
 जहां

 इस  प्रकार  को  सख्ती  की  ना  रही  हैं
 ।

 किसान  गन्ने  को  बुराई  के  लिए

 खाद  लेता  है।  यह  खाद  मिलों  के  माध्यम

 से  कर्जे  के  रूप  में  लिया  जाता  है।  वितान

 गन्ना  बचता है  ज॑नवरी-फरवरी  में  लेकिन

 इस  खाद  पर  इंटरेस्ट
 लगत।

 है  जून
 तक

 लेता  है.  श्रक्तुबर-नवंबर  में  दौर  जून

 तक  का  व्याज  aga  किया  जात है
 |

 में  समझता  हु  कि  यह  किसान  के  साथ

 सरासर  अन्याय  है।  इसके  बारे  में  काफी

 मांग  की  जा  रही  है,  लेकिन  इस  पर  कोई

 ध्यान  नहीं  दिया  गया ।  नें  चाहत।  हूं  कि

 इस  जोर  सरकार  ध्यान  दे  ।

 इसके  अलावा  जसा  कि  हमारे  मित्रों

 बतया  है  कि  गत्रे  क।  जो  THAT  रहता

 उस  पर  ब्याज  नहीं  मिलता  है।  स्रध्यक्ष

 महोदय  बड़  किसान  हैं,  उन्होंने  कहा  कि

 पहले  मूल  मिल  जाय,  व्याज की  बात  बाद

 में  की  जाए  मे
 समझत।  हूं  कि  यह  किरासन

 के  साथ  अन्यायपूर्ण  प्रवृत्ति  है  ।  इसके  लिए

 सख्त  कदम  उठाए  जाने  चाहिएं  ।  किसान

 का  रुपया  बकाया  रहता  है  तो  किसान

 कों  व्याज  देना  पड़ना  हूँ,  उसको  तरह-तरह

 at  यातनाएं  भुगतनी  पड़ती  हैं,  लेकिन

 जब  किसान  का  बकाया  रहता  है  तो

 उसकों  सुनने  वाला  कोई  नहीं  है  ।

 ने

 सी
 ष

 कल  इसीਂ  संबंध  में  हम  लोकसभा

 से  वराक-आउट  कर  रहे  थे  तो  यहां  पर

 यह  सवाल  उत्पन्न  हुम्रा जो  बड़े  खेद  का

 विषय  हैं  कि  एक  ऊंचे  व्यक्ति  ने  यह  कहा

 किं  यदि  कितान  की  बात  -यहां  कीਂ  जाएगीਂ

 को  किसान का  निसार  होगा।  मेरी  समझ
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 में  नहीं  आं  रहा  हैं  कि  किसान  कीं  बात

 यहाँ  करने  पर  किसान  का  क्या  नुकसान.

 थो
 .  हरिकेश.  बहादुर  .:  किसने  कह

 शा?

 थो  राजनाथ  सोनकर,  शास्त्र,  :

 माननीय  स्पीकर  साहब  ने  कहा  था  |

 att  given  बहादुर  :  उनके  कहते

 का  कुछ  कौर  मतलब  होगा  ।

 श्री  रामनाथ  सुनकर  शास्त्री  :

 हो  सकत है कुछ है  कुछ  शर  मतलब  रहा  हो,

 लेकिन  हमने  यही  समझा  थां  |

 अंतिम  बात  मैं  कहना  चाहता हूं  ।

 किसान  गन्ना  बोता  है  मिल  चीनी  बनाती

 हैं  लेकिन  फ्रीडा  को  जब  कभी  शादी-ब्याह

 के  मौके  पर  चीनी  की  जरूरत  होती  है

 ता  उसकों  बाजार  मूल्य  पर  खरीदनी

 पड़ती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि.  किसान

 को  चिंतन सस्ते  दाम  पर दो  जानीं  चाहिए।

 इसके  अलावा  एक  और  बात  की

 र  ग्राहक  ध्यान  दिलाना  चाहता

 हूं  उत्तरप्रदेश  में  मेरी  कांस्टाट्वसी  में

 मने  देखा  क्रि  एक  किसान  को  40  क्विंटल

 की  पर्ची  मिली  ।  किसान ट्रक  पर  गन्ना

 लदवाकर  मिल  पहुंचा ।

 इत्तफाक  से  वहू  गन्ना  42  विकेट

 हो  गया  तो  2  (दो)  क्विंटल  गन्ना  उसका

 वहां  नहीं  लिया  जाता  है  बल्कि  उसको

 वापिस  किया  जाता  है
 ।  तीन-तीन  चार-चार

 दिन  तक  किसान  वहां  बैठा  रहता  है  मिल

 के  सामने  और  वह  दो  क्विंटल  अतिरिकत  पन्ना

 उसको  वापिस  ले  ८  जाना  पड़ता है
 ।  उसको

 डबल
 किराया  'देना  पड़ता  हैऔर  तोल

 में  गड़बड़ी  की  जाती  है  ।  मने  जो  कुछ

 पूछे  है,  उसका  विवरण
 भ्वंश्य

 दें  ।
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 थो  नात  शा  आजाद :  सभापति

 महोदय,  इनके.  प्रमुख  रूप  .से  तीन  प्रश्न.।

 हैं  जिनका.  मने.  उत्तर  दे  दिया  भोर  साथ

 में  दो.  प्रश्न  उठाए  हैं  ।..लाभकारी'  मूल्य,

 देर  से.  पिराई,  भुगतान  देर  से,  कीमतों  में

 फेर-बदल  पोर  मिलों  का  किसान  विरोधी

 रवैया  ।

 मिल  के  सामने  राज  भारी  भीड़

 है,  यह  सही  बात  है।  इसका  कारण  है

 कि.  जनवरी,  फरवरी  कौर  मार्चे  ऐसे  महीने

 नहीं  है
 ।

 जहां  ऐसा  नहीं  हो  प्रकट  है

 वहां  पर  हम  लोग  यह  कोशिश  करते  हैं

 कि  राज्य  सरकार  को  लिखते  हैं  ।  उनका

 एक  केन  कमिश्नर  है,.....

 वह  इस  संबंध  में  कड़ी  कार्यवाही

 करे।  ऐसी  सुचना के  लिए  माननीय  सदस्य

 या  तो  सीधे  राज्य  सरकार  को  लिखे  या

 हम  भी  इस  संबंध  में  जांच  कर  सकते हैं  ।

 लेकिन  यह  स्पष्ट  है  कि  भीड़  होती  है
 ।

 ऐसे  समय
 भीड़  होगी  ही  ।

 लेकिन  भीड़

 होने  के  बावजूद  भी  मिल  के  लिए  सबको

 लेना  ्रावश्यक है है.  और  उसे  लेना  ही

 चाहिए  ।

 16.0  hrs.

 शापने  .  लकड़ी,  गन्ना  शर  भूस  की

 बात  की  है
 ।

 ड्राप  समझते हैं  कि.  प्रगर

 कहीं पर  60  रुपये है  तो  सीधा  डिमान्ड

 शौर  सप्लाई
 का

 प्रश्न  है
 ।

 इसकी.  तुलना

 दोनों  की.  एक  साथ
 नहीं.  हो  सकती  है

 ।

 इसकी  .  एक  बात  यह  है.  कि.  भ्रमर  सीजन

 देर  तक.  चलेगा  तो  सीजन  समाप्त  हो

 जाना  .  चाहिए ।.  कभी-कभी  तो  भ्प्रेलमई मई
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 [at  स्वत  झा  भाजाव

 उर  दौ-तोल  वीक
 की

 देरी  हो
 जाती

 है
 क्योंकि मने  बताया  कि  तीन  महीने का

 -ी  इना  पढता  ह  |  मैंयह  कह  रहा  हूं

 कि  अगर  गन्ना  अधिक  हुआरा  भर
 दर

 हो  गई  तो  थोड़ी  देर  हो  जाएगी
 वरना

 और  कोई  कारण  -हीं  है।

 आपने  मूल्य  के  बारे  में  कहा
 ।

 लाभ-

 कारी  मूल्य  के  संबंध  में  खासतौर  से  आपने

 पूछा  है
 ।

 इस  संबंध  में  में  आपको  बता
 देना  चाहता  हूं  कि

 भले
 विकास  परिषद्

 की  बात  मानेगा  कौर
 न

 मिल  एसोसिएशन

 की  बात  मानूगा  सिफ॑  एग्रीकल्चरल प्राइस

 कमीशन  जो  इस  विषय  का  विशेषज्ञ  है

 ai  जिसके  सामने  सबको  अपनी  बात

 कहने का  हक  है.  जोर  (इस-मा”  तथा

 वि  कास  परिषद वहां  जाए  कौर  वहाँ  कहें  कि

 हमको  इतनी  कीमत  मिलनी.  चाहिए ।

 हम
 न  तो

 यह  कहेंगे
 कि

 हटायेंगे
 या

 बढ़ायेंगे,  हम  तो  इस  संबंध में  एग्रीकल्चरल

 प्राइस  कमीशन  की  जो.  रिपोर्ट  जायेगी,

 वह  प्रभी  विचार
 कर

 रहा  है
 प्रगति

 मूल्य

 के  लिए,  उसकी  राय  मानेंगे  प्रौढ़  विचार

 उद्योग  को  सम्पूर्ण  रूप  में  देखने  के  साथ

 अर्थात्  कीमत  जिससे  कि  उनको  लाभकारी

 मूल्य  मिले  केन प्रताभरं  को  भ्रर्थात् जो

 क्रश  करते  हैं  वह  वायेबल  हो
 औ

 कंज्यूमर
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 को  सस्ते  दाम  पर  जो  निर्णय  किया  =>

 3.  75
 काਂ  उस  पर  मिले  यह  विचार.  किया

 जाए।  यह  भी  महत्वपूर्ण  है  कि  किसान  मगर

 गल्ला  नहीं  बोता है  धौर  तिलहन  बोता

 है  तो  क्या  रिर्ट  उसकों  मिलता  है  ।

 यह  भी  सोचने  की  बात  है  ।  इन.  सारी

 बातों  पर  विचार  ऐग्रीकल्चरल प्राइस  कमी-

 शन  करता  है  कौर  हम  उसकी  सिफारिश  को

 सुनेंगे  ध्रौर
 बाकी  सिफारिशों

 को  नहीं

 मानेंग े।

 ही

 ृ

 44 मानता हूं.  बकाया

 इस  पर  तो  लिखूंगा  ही  ।  कौर  प्रापने  कहा

 सूद  के  बारे  में  कि  नियम  के  अनुसार  दिया

 जाय
 ।

 में  राज्य  सरकार  को  लिखूंगा  कि

 नियम  के  अन्तर्गत  जो  देय  है  वह  मिले

 श्र  सूद  भी  उनको  दिलायें  ।  और  चीनी

 की  कीमत  3 रू  75  पसे  यह  लवी  प्राइस

 है।  कोस्ट  प्राइस  पर  यह  नहीं  है  ।  और

 जो  प्रापने  कहा  छोटी  बात  है,  लेकिन है

 बड़ी  कि  किसान लाया  42  टन  औौर  आपने

 वापस  कर  दिया.  2  टन  उसको  यह  बात

 नहीं  होनी  चाहिए ।  इस  संबंध  में.  में

 राज्य  सरकार  को  लिखूंगा !

 थ्रो  राजेश  कुमार  तह  (फिरोजाबाद) :

 माननीय  मंत्री  जी  ने  एक  वक्तव्य  दिया

 केन  ग्रोवर्स  चाहे  उत्तर  प्रदेश  हो,  तमिल-

 नाडू  ,गुजरात,  पंजाब,  हरियाणा  महाराष्ट्र

 कहीं  के  हों  इनके  सामने  बहुत  ही  समस्या

 है  कारण  यह  है  कि  जो  फसल  है  वह

 भ्रबन्डेंट  है,  कौर  दूसरे  लैक  श्राफ  प्लानिंग

 है
 ।

 एक  साइक् लिक काडर  बन  गया  है

 जिससे  उसकी
 पुनरावृत्ति

 होती  है,
 शौर

 सरकार  की.  भी  कोई  साफ  पॉलिसी

 नहीं  है  ।  इसी  वजह  से  रेड्डी  साहब  कह

 रहे  थे  महाराष्ट्र के  बारे में  कि  वहां

 60,  70
 परसेंट  पिराई  होती  है  ,लेकिन

 हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  20,  2४  परसेंट  तक



 है  मिनिमम प्राइस  15  रू
 50

 पैसे,

 लेकिन  आपने  नहीं  माना
 ।

 श्री  श्राप

 कहते  हैं  कि  अब  जो  सिफारिश  जायेगी

 उसको  मानेंगे.  में  उम्मीद करता  हूं  कि

 मंत्री  जी  इसको  मानेंगे  ।

 जहां  तक  स्टट्यूटरीਂ  प्राइस  की  बात

 है  पिछली  बार  13  रूड़  25  पसे  थी

 उसमें  भी  25  पसे  कम  कर  दिये।  स्वर्गीय

 रफी  ग्रह मद  किदवई  ने  एक  कौर ला

 दिया  था  कि  जितने  रुपये  मन  चानो  उतने  ATA

 मन  गन्ना  ।  यहं  फौरमूला  उन्होंने  तब

 दिया  था.  जब  कीमत  स्थिर  थीं  ।  उस

 समय  यूरिया,  बिजली,  डीजल  की  कीमत

 कम  थीं,  1961  में  फरगूसन  ट्रक्टर

 9,000  रू  का  मिलता  था  जो  ग्राहक  बढ़

 कर  1  लख  रु  .  का  हो  गया है  ।  wey

 55
 रु०  कट्टा  खाद

 का
 था  जो.  अब

 105  रु०  पर  चला  गया,  बिजली  कोਂ

 दर  भी  बढ़  गई।  तो  जब  कोमल  निर्धारित

 करने  का  प्रश्न  है

 16.08  hrs.

 MR.  SPEAKER  in  the  Chair.

 तो  अनुपात  में  यह  करनाहोगा  कि  किसान  की

 फ़ितने  औसतन  लागत  कराती  है  उसकी  ध्यान  में

 सखा  जाया.  ।  लेकिन  झ्रापने  कोई  फौरमूला

 वहीं  बनाया  ।  श्राप  ए.  पी.  सी.  की  बात

 कहते.  हैं,  यदि  माननीय  रफी  अ्रहमद

 किदवई  के  फॉमरूले  को  ही  मान  लिया

 जाय  तो  भी  गन्न  की  कोम  25,  26  रु०

 प्रति  क्विंटल  बैठती  है  ।  अज  बह  लागू

 नहीं  होता है।.  खेत.  में  उत्पादन होने  वाली

 चोरों  को  तुलना  करेंगे  फैक्ट्री  में  पदा

 होने  धौली  चीजों  से  तो  दोनों  में  कहीं  कोई

 संतुलन  नहीं  है  जंत्र  कि  दोनों,  में  .  संतुलन

 arr  afer  मेरीਂ  समम में नदीं '  में  नहीं  “आता

 किसे  धार  पर  यंह  पॉलिसी  निर्धारित

 करते  है ं।
 र

 यह  तो  मेने  प्राइस  बाली  बात  कही

 मेरे  एक  मित्र  अभी  पर्चों  वाली  बत  .  बता

 रहे  थे ।  मैं  माननीय  मंत्री जी  को  बताना

 चाहता  हूं  कि
 जो

 पाया  कट  रही.  हैं

 उश्र  में.  18-+-3  लिखते.  ह,  या  गड़बड़

 चल  रही है  ।  उस  3  का  कोई  भुगतान

 नहीं  है।  जो  केन्द्रीय  सरकार  दे  रही. है,

 उसमें  भी  5०पैसे  किसी  बात  की  कटौतीਂ

 की  जा  रही  है  ।  कोई  किसी  बात  को

 कटौती  कह .  रहा  है  कौर  कोई  एशियन

 TH  82  को  कटौतीਂ  कह  रहा  है  ।
 यह

 क्रियायों  के  साथ  होने  वाली  अम  बात

 हैं  जिनको  किसान  रोज  फेस  क्र  रहा  है।

 जहां  तक  भुगतान  की  बात  है  श्री

 विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  हमारे  मंत्री  हैं,

 उन्होंने  उत्तर  प्रदेश  के  मंत्रीਂ  महोदय  को

 भी  लिखा  कि  गन्ना  मिल.  एसोसिएशन

 चाह  रही  है  कि  गम्रे  की  कीमत  घटाई

 जाए ।  यंह  अखबारों  में  भी  पाया है  ।

 अगर  गन्ने  को  कीमतें  नहीं  घटाई  जायगी

 तो  एरियसं  और  भी  रोकेंगे  ।  वहू  बात

 साफ  है  और  जो  फिगर्स  ग्रुप  दे  रहे  हैं

 वह  थे  मानता  हूं
 ।

 उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य

 मंत्री  ने  भी  स्वीकार  किया  है  कि  पिछले

 40  करोड़  रुपये  और  मान  लीजिए  14

 परसेंट  सुद  है  तो  50  करोड़  रुपया  at

 गया  ।
 25  करोड़  का  भुगतान  हों  चुका

 है  बाकी.  25  करोड़  पिछले  साल  का  रह

 गया  मौर  25  करोड़ इस  साल  का।  भगर

 यह  सब  जोड़  लिया  जायेगा  तो  एक  बहुत

 बड़ी  रकम  फिर  बन  जायेंगी  ।

 जैसे  भ्र भी.  माननीय.  मंत्रों  कह  रहे

 थे.  कि  यह  महीना.  पिराई  का  है  इसमें:
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 [थो  रज़ी
 कुमार  सिहा

 बड़ा  रश  हैं
 ।  उसके  बाद  कुछ  एरियर

 झर  बढ़  जायेगा  ।  जब  पिराईਂ  समाप्त

 हो  जायेगी  तो  किसान  भी  खाली  हाथ

 रह  जायेगा  ।  अगले  साल  फिर  श्राप  यही

 कहेंगे  कि  उनके  एरियर  का  भुगतान  क्रिया

 जायेगा  ।

 जो  भुगतान  किया  गय।  है,  उसके

 संबंध  में  में  बताना  चाहता  हूं,  मंत्री

 महोदय  को  शायद  थोड़ा  बहुत  मालूमात

 होगी,  जहां  भी  पंसा देते हैं  तो  उतना  हीਂ

 भुगतान  फिया  जाता  है  कि  वह  सोसाइटी

 को  दे  दें  ।  सोसाइटीਂ  सचिव  किसान  को

 वहीं  पकड़  लेता  है  कि  हमारा  पस  दे

 दो  ।  में  स्पसिफिकलीਂ  यह  कहता  हं  कि

 हालत  यह  हो  गई  है  कि  उत्तर  प्रदेश

 में
 जो  भुगतान  हो  रहा  है  वह  उतना  ही

 करा  रहे  हैं  कि  जितना  सोसाइटी  को  देना

 है।  इससे  किसानों  को  कोई  फायदा  होने

 वाली  बात  नहीं  है।  यह  महत्वपूर्ण  विषय

 है,  म.  माननीय  मंत्री  जी  से  उम्मीद  कहूंगा

 कि  एक  तो  एरियर  वाला  प्रशन  है,

 अगर  किसान  को  पैसा  नहीं  मिलेगा  तो

 सही  मायनों  में  किसान  के  दिमाग  पर

 इसका  असर  होगा  ।  वह  चारों  तरफ  से

 डूबा  हुरैरा  है.

 ढुलाई  के  मामले  में  केन्द्र  ने  2  रुपये

 किये,  पिछले  साल  एक  रुपया  थी,  अश

 डेढ़  रुपया  कर  दिया  गया।  जब  भुगतान

 लिया.  जाता  है  तो  डाकघर  में  जमा

 कराने  को  बात,  कृषि  निवेश  में  जमा

 कराने  की  बात  कहीं  जाती  है  तब  मिल

 गन्ना  लेगा  |  जब  श्राप  पसे  का  भुगतान

 पायेंगे  तो  भुगतान  के  लिए.  डाकखाने

 में  जमा  कराना  होगा  ।  यह  तो  पहले

 करवा  लेते  हैं,  लेकिन  उसको  एरियर

 सही  समय  पर  नहीं  मिलता  है।  में  माननीय

 &.
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 मंत्री
 से  भ्र नू रोध  करूंगा

 कि
 किसानਂ  को

 aaa  राहत  देने  के  लिए  एक  सहीं

 पालिसी  निर्धारित  की  जाय े1

 माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  fear  था,

 meng  महोदय  ने  भी  उस.  संबंध
 में  पूछा

 था,  म॑  पुछना  चाहता हूं
 कि  21  तारीख

 में  एक  उत्तर  मेंआपने  बताया  कि  जो

 फ्रेशर  हैं,  उसके  लिए  वहां  ?  रुपये

 क्विंटल  में  उन्होंने  गन्ना  खरीदा  ।  एफ  निधम

 उन्होंने  उल्लेख  किया  है,  प्रशन  है  21

 फरवरी  करा  अनस्टाड़े  न०  9
 ।  इस  में  पुछा

 गया  था  कि  गन्ना  उत्पादक  राज्यों  में

 निजी  क्षेत्रों  के  मालिक  सरकार  को  अराधी

 दर  पर  फ्रिसान  से  war  खरीद  रहे  हैं  ?

 इस
 संबंध  में  इन्होंने  उत्तर  दिया  है  |

 म  कहा  वहा  वंचित।  हूं  कि  अधिकांश  गन्ना

 किसान  को  बचना  पड़ता  है  तौर  बह  जो

 चाहते हैं,  मूल्य  देते  हैं।
 ग्राधघ से भी कम

 से  भी  कम

 देते  हैं।  श्राप  को  निकम  की  बात  करते

 हैं,  मं  नियम  के  संबंध  में  थोड़ी  सो.  बात

 और  करना  चाहुंगा  कि  सरकार  इस

 संबंध  में  क्या  कर  रही  है,  क्योंकि  यह

 सारे  किसानों  के  हित  को  बात  है  ।  एक

 तिहाई  श्राप  खुद  स्वीकार  कर  रहे  हैं  कि

 मिलों  को  जाता  है  |

 aid  कहा  कि  केन्द्रीय  सरकार  गन्ना

 (नियंत्रण)  रादेश  1966  के  खंड  4

 के  अ्रघीन  केन्द्रीय  सरकार  त्रय वा  केन्द्रीय

 सरकार  की  अनुमति  से  राज्य  सरकार,

 खण्ड सारी  चीनी  के  उत्पादकों  द्वारा  अदा

 की  जाने  वाली.  न्यूनतम  मूल्य  राशि

 निर्धारित  कर  सकती  है  ।

 पूरे  हिन्दुस्तान के  उन् दर  जितने  सुबे

 हैं,  जहां  गन्ना  पैदा  करते  हैं,  उसमें  अन्य-

 प्रदेश  ही  एफ  प्रदेश  है  जिसने  मूल्य  निर्धन-

 रण  के  लिए  ग्राहकों  सिफारिश  मानों

 है।
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 किसी भी  प्रदेश  के.  बारें  में  भाप  पूछेंगे

 तो  यहीं  कहा  जायगा  कि  यह  हमार

 विषय  नहीं  है,  राज्य  सरकार का  विषय

 है।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  नियम  में

 कोई  संशोधन  लाने  के  बारें  में  क्या  सरकार

 विचार  करेगी  तथा  जब  मूल्य  निर्धारित

 किया
 जाय  तो  कोई  मूल्य  नीति  साफ

 शब्दों  में  सरकार  बतलायेगी
 ?

 थ्री  भागवत  म  राजद  :  उपाध्यक्ष

 जी  ,  पहला  प्रश्न  उत्पादन  से  सबंध  रखता

 हैं।  इस  सबध  में  मैं  यहीं  कहना  चाहता

 हु  कि  यदि  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य

 नहीं  मिलता  तो  जो  उत्पादन  मैंने  प्रभी

 बतलाया  है,  पिछले  दो  वर्षों  की.  मैंने

 fore  दी  हैं,  इस  में  कोई  कमी  नहीं  हुई

 है।  चुंकि  उन  को  लाभकारी  मूल्य  मिल

 रहा  है,  इसी  लिये  उत्पादन  हुआ  है।

 जहां तक  अप  ने  ए  पी  ०सी ।  की  कीमतों

 की  बात  कही  है-मेरे  पास  1967-68 से

 1982-83 तक  के  हर  वर्ष  के  आंकड़े  हैं।

 उन्होंने  जो  सिफारिश  की,  केवल  a  वर्षा  को

 छोड़ कर  सभी  वर्षों  में  भारत  सरकार  ने

 एपी सी  की  सिफारिशों  को  मना है

 तथा  जिन  वर्षों  में  नहीं  माना  है  उस  में

 जब 9  रुपये  50  पसे थां  तो.  उस  को

 8  रुपये  50
 पसे  किया

 |  इस  वर्ष  भी  हम

 ने  13  रुपये रख  है,  लेकिन  जहां  गन्ना

 16  किलोमिटर के  रेडियस  से  लाते  हैं

 उन  के  लियें  2  रुपये  और  और  दिये  जाने

 की  सिफारिश की  है,  यानी हम  ने  15

 रुपये  को  स्वीकार  नहीं  किया  है

 etc.  (CA)

 इस  लिये  हम.  यह  कहना.  चाहते  हैं

 कि  जब  ए०पी०  सी०  की  सिफारिश  आती

 हैं तो  उस  .  पर  साधारणतया कैबिनेट

 विचार  कर  के  निर्णय  लेती  है  ।  जैसा,  मैंने

 बतलाया है  इतने  बलों  के  आंकड़ों में

 तीन-चार  वर्षों  को  छोड़  कर  हर  वेष

 केबिनेट  विचार  करने  के  बाद  निर्णय

 करती  है।  इस  लिये  इस  में  संशोधन  का

 का.  प्रश्न  बहुत  कम  -  उठता  है

 हमारे  पास  जो  ध्रांकड़े  हैं  उन  के  अनुसार  कुछ

 वर्षों  में  संशोधन  हुभरा  है,  लेकिन  बाकी

 वर्षों  में  नहीं  हुम्मा है । ।

 श्राप  इस  बात  का  भी  ख्याल  'रखिये-

 नगर  हम  एक  रुपये  बढ़ती  हैं  सांविधिक

 कीमत  में,  तो  15  मैसे  लेवी  शुगर  के  दाम

 बाज़ार  में  बढ़  जायेंगे।  इस  लिये  निर्णय

 करते  समय  हमारे  लिये  श्रावश्यक  हो  जाता

 है  कि  म  गन्ने  की  कीमत  को  भी  देखें,

 उत्पादन  की  कीमत  को  भी  देखे  .  तथा

 उपभोक्ता को  चीनी.  जिंस  भाव  पर

 दी  जायगी  उस  को  भी  देखें  ।  साथ  ही

 साथ  यह  भी  देखे  -जसा  श्राप  बार-बार

 हैं प्रौर जो श्राप जो  श्राप  सही  कह  रहे  हैं,  गलत  नहीं

 कह  रह  रहे  हैं  कि  उन  को  एरिअर  का

 भुगतान  नहीं  मिल  रहा  है---वह  उन  को

 मिल े।

 एरिया  का  जमा  राज  महाराष्ट्र  गुजरात

 हैं।  इस  लिये  कम  है  कि  हम  उन  को

 एडवांस  कीमत  देते  हैं.।  उत्पादन  का  अंत

 हो  जाने  पर  रिकवरी  के  भ्रनुसार,  भार्गव
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 ही  भगवंत  शो  आजाद]

 फार्मूले  के  तर्गत  उस  को  बाट  लेते  हैं।

 लेकिन  जिन  राज्यों  मैं  यह  भुगतान  श्रमिक

 बाकी  है,  वह  इसे  लियें  हैं  कि  वे  एक

 ही.  बार  लगभग.  कीमत
 का

 निर्णय  कर  लेते  हैं  बेमानी  श्नाघायर  को

 नहीं  मानते हैं
 ।

 हम
 प्रयत्न  करेंगे-उत्तर

 प्रदेश  शौर  बिहार  की  सरकारों  से  आग्रह

 करेंगे  कि  वे  भी  इसी  लाइन  में  आये

 आधार  को  मानें  अर  उस  के  श्रनसार

 काम  करें  ।

 श्राप ने  डाकघर  कृषि  निवेश  की  बात

 कही  है-मैं  इस  के  संबंध  में  राज्य  सरकार

 का  ध्यान  श्राकृष्ट  करेंगा  रखता  लगा-

 गंगा  कि  क्या  बात  है।

 ने  खांडसारी  और  गुड़  का

 we fein ही  है-इस  संबंध  में  हमारा  कोई

 faa  नहीं  है।  यह  सारा  विषय  राज्य

 सरकारों  के  श्रंतगंत  जाता  है,  उन  के

 अधिकार  क्षेत्र  में  है  ।  राजेश  जी  जिस

 झधिकारपुवेक  मुझ  पर
 जोर  डाल  रहे  हैं,

 उसी  प्रकार.  श्रधिकारपुर्वेक  अपनी  राज्य

 सरकार  पर  भी  जोर  डालें  कि  वे  कीमतों

 का  निर्णय इस  कार  करें  जसे  प्राध्  प्रदेश

 ने  किया  है।  यही  मेरा  श्राप  से  अनुरोध

 है।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  He  wants

 -  g0od  pressure  on  the  State  Govern-

 ment  through  you.

 भी  भगवत  का  श्राजाव:  मैं

 स्वीकार  करता  हुं-राजेश जी  के  प्रेशर  को

 मान  कर  मैं  राज्य  सरकार  को  लिखूंगा।

 थ्रो
 रंजिश  कुमार  सिहं : गुड़ के श्रंत- गुड़  के  अंत-

 राज्यीय  व्यापार  के  लिये  क्या.  श्राप

 छटਂ  देंगे। a

 शो  भगवत  ।  भप्रयजाद :  यह  राज्य

 सरकार  कर  सकती  है।

 16.20  hrs,

 RE.  INDIAN  TELEGRAPH  (THIRD

 AMENDMENT)  RULES—Contd.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.

 Paswan,  regarding  your  point,  1

 Gadgil  is  here.

 SHRI  RAM  VILAS  PASWAN

 (Hajipur):  I  pointed  out.  .

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  He
 knows,  he  hag  been  called  here.

 थी  राम  बिलास  पानदान  :  मेरा

 एक  ही  आग्रा  है--जब  पार्लियामेंट  सेशन

 में  थी  तो  यह  घोषणा  यहां  से  की  जानी  चाहिए
 थी

 ।  च्ररका  हमेशा  से  यह  रूल  रहा  है

 कि  जब  पालियामेंट  सेशन  में  है  या  पार्लियामेंट

 का  सेशन  होने  बाला  है  तो  जो  भी  घोषणा

 की  जाय  वहू  पाथियामट  में  श्री  कर  के।  जाय  ।

 श्राप ने  यह  घोषणा  एक्जिक्यूटिव  ग्रा डेर से

 पालियामेंट के  बाहर  ता0  21  को  को  है--

 जिस  पर.  हमें  आपत्ति है  ।  आप  यदि

 पालियामेंट
 के  सामने  आ  कर  घोषणा  करते,

 रेट  बढ़ाने के  लिए  हम  का.  बतलाते, तो

 हम  इस  समय  विरोध नं  करते  ।  हम

 लोग  तो  उसी  समय  आपका  विरोध  करते  |

 लेकिन  आपने  तो  एक  दम  झटके  में  कर  दिया  ।

 art का  लिस्ट  पीछे  कर  दिया  और  पीछे  का

 निकल  गए
 ।

 यह  संसद्ी की  डिगनिटी के
 खिलाफ  है  ।  यह  हम  लोगों का  प्रिसले

 है  और  मेम्बसं  के  बदले  का  हनन  है  ।

 थो
 सुरज

 भान  (श्रमजल )  :  कैबिनेट

 रैंक

 के
 मिनिस्टर

 भी  तो  नहीं  हैं,  हमे
 खुशी  होगी  यदि  इनको  कैबिनेट  रक  का

 मिनिस्टर  बना.  दिया  जाए  1

 There  should  be  no  taxation  with-
 out  discussion.


